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विश्व 
हिंदी दिवस

हिन्दी हमारे देश और भाषा की  
प्रभावशाली िवरासत है।

- माखनलाल चतुर्वेदी
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भारत के आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने में शहरी विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी पिछली जनगणना 
के अनुसार, हमारे शहरों में देश की लगभग 31 प्रतिशत आबादी रहती है। वे सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 
60 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत मुख्य रूप से शहरों द्वारा प्रदान करने में सक्षम आर्थिक अवसरों, 
उच्च शिक्षा और जीवन की बेहतर गणुवत्ता के कारण शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि देख रहा है। हालांकि, 
इस लगातार बढ़ती मांग ने सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता सेवाओं और अपशिष्ट निपटान जैसी 
बुनियादी शहरी सेवाओं के साथ आवास को काफी दबाव में डाल दिया है - पिछले कई दशकों में आपूर्ति और 
मांग के बीच की खाई चौड़ी हो गई है, जिससे आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार उत्पन्न हुआ है। 

किफायती आवासन सहित आवासन, न केवल इसके महत्व बल्कि आर्थिक कारण से भी सरकार के लिए 
प्राथमिकता  वाले क्षेत्रों में से एक है। आवास प्रदान करने के अलावा, आवासन लाखों भारतीयों को रोज़गार 
प्रदान करता है और प्रतिवर्ष बड़ा आर्थिक उत्पादन करता  है। अधिकांश अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 
परिवार अपनी डिस्पोजेबल आय का महत्वपूर्ण हिस्सा आवास से संबंधित खर्चों जैसे फर्नीचर और उपकरणों 
पर खर्च करते हैं। वे व्यय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का सहयोग करने में मदद करते हैं। मकान अक्सर 
अधिकांश लोगों के धन और जीवन की बचत का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। सभी के लिए आवास के इरादे से 
हम मध्यम आय वर्ग के लोगों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के  लिए सम्मानजनक जीवन स्तर 
के  लिए घरों को किराए पर लेने और खरीदने में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं।

जब हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं, तो ‘सभी के लिए आवास’ के माननीय प्रधान मंत्री 
के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सभी के लिए 
गणुवत्तापूर्ण बुनियादी सेवाओं के साथ सुरक्षित, पर्याप्त और किफायती घर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री 
आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) शुरू की। एक असंभव कार्य होने के बावजूद, जिसमें राज्यों / कें द्रशासित 
प्रदेशों द्वारा  आवास इकाइयों की अनुमानित मांग 1.12 करोड़ तक आई, 1.12 करोड़ से अधिक घरों को 
पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इनमें से स्वीकृत 80.5 लाख घर निर्माणाधीन  है और 48 लाख घरों  
का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। इसे प्राप्त करके, भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत 
विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 11.1 को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता में एक बेंचमार्क  
स्थापित कर रहा है। हमारे मंत्रालय के अन्य मिशन जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, और अमृत देश भर के शहरों में 
जीवन को आसान बनाने में मदद करते हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 
2022 को  एसडीजी 11.1,11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6  पर एक विशेष अंक प्रकाशित कर रहा है।  मैं 
उस पत्रिका को अपनी शुभकामनाए ँदेता हूँ, जिससे भारत में सतत विकास के कार्यक्रमों  पर प्रकाश डालने 
की अपेक्षा है।

दुर्गा शकंर मिश्रा
आई.ए.एस.
सचिव,  भारत सरकार,  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,  
निर्माण भवन, नई दिल्ली-1100011
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प्रिय पाठकों,

आप सभी को नववर्ष एवं विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक 
शुभकामनाए।ँ

आज 10 जनवरी, 2022 को विश्व हिंदी दिवस के शुभ 
अवसर पर आपको यह पुस्तक सौंपते हुए मुझे अत्यंत 
गौरव की अनुभूति हो रही है। मेरा सदैव से यह प्रयास 
रहा है कि  संस्थान में राजभाषा नीति का अनुपालन 
केवल मात्र संवैधानिक दायित्व की औपचारिकता पूर्ति  
करने मात्र के स्थान पर कुछ ऐसा कार्य किया जाना 
चाहिए जो सभी के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन बन 
सके। मेरा तात्पर्य है कि संस्थान द्वारा किए गए शोध 
कार्यों को आम जनता को जनता की भाषा हिंदी में 
उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा देश के  विकास के 
लिए किए जाने वाले कार्यों, योजनाओं. प्रयासों, भिन्न 
निकायों के योगदान, सरकार के प्रयासों की जानकारी 
केवल अंग्रेजी की जानकारी रखने वालों तक ही सीमित 
रह जाएगी। 

आज इस पत्रिका में हम अपने पाठकों के लिए एस.डी.
जी.- सतत विकास लक्ष्यों के विषय में विभिन्न शहरी 
विशेषज्ञों के साक्षात्कारों एवं लेखों को हिंदी में संकलित 
करके एक पुस्तक के रुप में प्रकाशित कर रहे हैं। रा-
ष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 
10  जनवरी 2022 को  एसडीजी 11.1,11.2, 11.3, 

11.4, 11.5, 11.6  पर एक विशेष अंक प्रकाशित कर 
रहा है जिससे भारत में सतत विकास के कार्यक्रमों  पर 
प्रकाश डालने का प्रयास किया गया  है। 

इस पत्रिका के माध्यम से मैं इस संदेश का प्रचार-प्रसार 
करने के साथ ही यह मिथक भी दूर करना चाहता हूँ कि 
देश के विकास, भावी योजनाओं की जानकारी, मास्टर 
प्लान एवं एस.डी.जी. जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति के 
विषय में अनुसंधान, लेख इत्यादि हिंदी भाषा-भाषियों 
के लिए उपलब्ध नहीं है। यह पत्रिका इस प्रयास की 
दिशा में आरंभ है अंत नहीं। इस प्रथम पग की सफलता 
के उपरांत  भविष्य में भी प्रयासों की यह श्रंखला जारी 
रहेगी। 

मैं ईश्वर से आप सभी की सपरिवार कुशलता,  रोगमुक्त, 
स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ।

“देश के विकास के रथ की गति को तीव्र करने के लिए 
राजभाषा हिंदी का पहिया अनिवार्य है।’’   

आपका 
हितेश वैद्य  
निदेशक, रा.न.का.सं

हितशे वदै्य
निदेशक
राष्ट्रीय नगर कार्य ससं्थान 

निदेशक की कलम स.े...
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एस.डी.जी. और आत्मनिर्भर भारत का स्थानीयकरण करने की 
दिशा में भारत की नीति

भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे को अपनाया है और अपनी विकास नीतियों और अभियानों को वैश्विक लक्ष्यों के 
साथ जोड़ा है। देश ने समावेशी विकास और सततता के सिद्धांतों द्वारा संचालित एसडीजी लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रगति 
की है। हालांकि, वैश्विक/राष्ट्रीय सततता लक्ष्यों-एसडीजी का स्थानीयकरण- प्राप्त करने के लिए शहरी  स्तर पर कार्य 
नीतियों को लाग ूकरने की प्रक्रिया एक कठिन कार्य है। जबकि शहरी स्थानीय निकाय अभी भी निम्नस्तर की  तकनीकी 
और प्रबंधकीय क्षमताओं से जूझ रहे हैं, कोविड-19 महामारी ने सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की एक श्रृंखला को 
जन्म दिया है जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसने न केवल एसडीजी को लाग ूकरने की गति को धीमा 
कर दिया है बल्कि शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों पर भी ध्यान कें द्रित किया है जिन्हें अब एक रेसिलिएटं  शहरी 
समाज बनाने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है।

महामारी और आर्थिक मंदी के जवाब में, पांच स्तंभों वाली अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रणाली, जनसांख्यिकी और 
मांग द्वारा समर्थित एक आत्मनिर्भर  भारत बनाने का आह्वान केवल तभी महसूस किया जाएगा जब हमारे शहर सतत 
और उत्पादक हों।   इसमें कोई शक नहीं कि आत्मनिर्भर शहरों से ही आत्मनिर्भर भारत का उदय होगा। इस प्रयास के 
लिए राष्ट्रीय नियोजन नीतियों और वैश्विक ढांचे के बीच एक मजबूत तालमेल की आवश्यकता होगी। यह महत्वपूर्ण है 
कि दोनों को स्थानीय रूप से लागू किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण कार्यान्वयन कदमों में से एक स्थानीय आर्थिक विकास 
को मजबूत करना है, यानी बुनियादी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करके आर्थिक क्षमता का निर्माण करना।   
हमें नियामक-आधारित योजना से कार्यनीतिक योजना में भी बदलाव करना चाहिए। इस तरह की योजना मजबूत 
क्षेत्रीय नेटवर्क  की अनुमति देगी जो निवेश को बढ़ाती है और स्थानिक कार्यनीति विकसित करती है जो लोगों, उत्पादन 
और उत्पादकता के लिए विकास और डिजाइन सक्षम नीतियों को प्रोत्साहित करती है।  

यह एसडीजी के लिए कार्रवाई का दशक है और आर्थिक आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सततता के लक्ष्यों को पूरा 
करने के लिए एक कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। हमें संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, 
नवीन वित्तपोषण तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए नीतिगत वातावरण में सामंजस्य 
स्थापित करना चाहिए।

रा.न.का.सं. भारतीय शहरों को बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए, अपने स्वयं के संसाधनों के साथ, हम प्रभावी अनुसंधान, क्षमता-निर्माण और प्रचार –प्रसार के परिणामों के लिए 
मीडिया, उद्योग, शिक्षाविदों और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करते हैं। 

मैं उन सभी लेखकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ  जिन्होंने इस विशेष अंक में योगदान दिया है और इस मुद्दे को संभव 
बनाने के लिए अपने ज्ञान को साझा किया है।

हितशे वदै्य
निदेशक
राष्ट्रीय नगर कार्य ससं्थान 
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प्रिय साथियों,

आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाए।ँ जैसा कि आप को ज्ञात है कि संस्थान में प्रतिवर्ष 10 जनवरी 
को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में संस्थान में  सतत शहरीकरण में कार्य तथा उपलब्धियों का 
लेखा- जोखा हम इस विश्व हिंदी दिवस विशेष अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। 

इस अंक में संस्थान द्वारा सतत विकास में दिए गए योगदान का चित्रण है। भारत में सतत शहरी परिवहन प्रणाली के 
लक्ष्य, सतत शहरी विकास में सांस्कृति क और प्रकृति धरोहर की सुरक्षा, जोखिम आपदा को कम करना, शहरी   जल 
और स्वच्छता का प्रबंध करना आदि बहुत ही उपयोगी लेख है जो की इन विषयों  के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए हैं। 

इस अंक में कुछ लक्ष्य भी दिए गए है जो कि आने वाले समय में सतत शहर और समुदाय के लिए कारगर साबित हो 
सकते हैं  और आने वाले समय में आपदाओं को कम करने में लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं । 

हमें पूरी आशा है इस अंक को पढ़ कर भारत में शहरी सतत विकास का चित्रण और भी स्पष्ट होगा । 

नवीन माथुर 
राजभाषा प्रभारी

राजभाषा प्रभारी  की कलम स.े...

राष्ट्रीय एकता की कड़ी 
हिन्दी ही जोड़ सकती है।

- बालकृष्ण शर्मा “नवीन’’ 

नवीन माथुर 
राजभाषा प्रभारी
रा.न.का.स.ं
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विश्व हिंदी दिवस और एस.डी.जी. 

आप सभी को नववर्ष एवं विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाए।ँ

विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार- प्रसार के लिए 
वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिंदी की दशा के लिए जागरुकता पैदा करना तथा हिंदी को 
विश्व भाषा के रुप में प्रस्तुत करना है। विश्व में हिंदी के विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व 
हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ 
था, इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रुप में मनाया जाता है।

निदेशक महोदय ने संस्थान में इस वर्ष इस दिन को परंपरागत रुप से मनाए जाने के स्थान पर अनूठे तरीके से मनाए 
जाने का निर्णय लिया। जिसमें उन्होंने हिंदी के पाठकों को एस.डी.जी. की प्रगति के  विषय में जानकारी उपलब्ध 
करवाने के उद्देश्य से इस पत्रिका के प्रकाशन की नींव रखी। 

सितंबर 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2030 तक पूरा करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक 
सेट दिया गया था। ये 17 लक्ष्य गरीबी को कम करने, खाद्य आपूर्ति और उत्पादन बढ़ाने, आवास, सुरक्षित पानी और 
स्वच्छता, शिक्षा की उच्च गणुवत्ता और एक हरा-भरा वातावरण जिसमें सुधार किया जाए तो एक स्थायी, रहने योग्य 
और रेसीलिएटं भविष्य बन सकता है, जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान कें द्रित करते हैं।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)  को यह सुनिश्चित करने के सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था ताकि वर्ष 
2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें । इसके 17  सतत विकास लक्ष्य एक दूसरे से संबंद्ध हैं - वे 
मानते हैं कि एक क्षेत्र में कार्रवाई दूसरों में परिणामों को प्रभावित करेगी, और विकास को सामाजिक, आर्थिक और 
पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करते हुए करना चाहिए। देश उन लोगों के लिए प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए 
प्रतिबद्ध हैं जो सबसे पीछे हैं। एसडीजी को गरीबी, भूख, एड्स और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को 
समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर संदर्भ 
में एसडीजी हासिल करने के लिए समाज के सभी लोगों 
की रचनात्मकता, जानकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय 
संसाधन आवश्यक हैं।

इस पत्रिका में यह बताने का प्रयास किया गया है कि 
भारत कैसे एसडीजी के लक्ष्यों  को हासिल करने की 
दिशा की ओर बढ़ रहा है। 

पनूम मल् होत्रा
हिदंी अनुवादक, 
रा.न.का.स.ं

“एस.डी.जी. का स्थानीयकरण, 
आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास 
और सतत शहरीकरण की ओर 
अग्रसर राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान”  
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रा.न.का.सं. भारत में शहरी विकास के लिए एक विचारशील 
नेता और ज्ञान कें द्र के रूप में उभरा है। संस्थान प्रौद्योगिकी और 
डेटा समाधानों का उपयोग करते हुए, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करते हुए, भारत में नीति 
और योजना में योगदान देता रहा है। रा.न.का.सं. के पास सतत 
विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में व्यापक कार्य है। इसमें 
शामिल हैं: शहरीकरण, शहरी आजीविका, आवास, गतिशीलता, 
पानी और स्वच्छता, शासन और नीति, शहरी वित्त, भूमि अर्थ-
शास्त्र, नवाचार, डेटा और सूचना प्रणाली, शहरी नियोजन और 
निर्मित पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और लचीलापन, और रहने 
योग्य शहर।

वर्ष 2022 संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों द्वारा सतत विकास 
लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने की छठी वर्षगांठ का प्रतीक है। 
भारत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के अच्छी तरह से डिजाइन 
किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से एसडीजी के कार्यान्वयन में प्रगति 
कर रहा है। हालाँकि, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में शहरों की भूमिका 
एसडीजी से कहीं अधिक है। सभी एसडीजी में ऐसे संकेतक होते 
हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शहरों से संबंधित होते हैं। इस समय, 
स्थानीय सरकारों को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि 
वे केवल एसडीजी के कार्यान्वयनकर्ता नहीं हैं। इसके बजाय, वे 
वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय समुदायों के साथ जोड़ने की क्षमता 

सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में 
रा.न.का.सं. का योगदान

एचसीपीए, एमजीएससीआई, सी-क्यूब, कैपासिटीज, एसडीआईसी, 
पीएआरआईडब्ल्युएआर, एसएचएलसी, बीबीएसआर

 एसडीआईसी, एमजीएससीआई, आईसीबीपी, एनयूजीपी, 
आईटीसीएन, एसएचएलसी, एसएनडीसी

आईसीबीपी, सीआईएफएफ, सी-क्यूब, कैपसेिटीज

सी-क्यूब, सिटीज

एचसीपीए, सीआईएफएफ, सिटीज, सी-क्यूब, 
एससीबीपी, आईएससीएफ-।।, एसएचएलसी

बीबीएसआर, एसवाईएफ, आईसीबीपी, एससीबीपी, एचसीपीए, 
आईएससीएफ-।।, एसएचएलसी, एसएनडीसी

एचसीपीए, बीबीएसआर, सिटीज, एमजीएससीआई, स्मार्ट मूव, एसएनडीसी, 
एसडीआईसी, बसेिक, सीडीजी, एमपीडी-2041, एसएचएलसी, एससीआईएपी, 
एसएससी, सी-क्यूब-यूएनईपी, सीआईएफएफ, सीएससी, सी-क्यूब, डीएफटी, 
एनएमसीजी, एनयूजीपी, एसवाईएफ, यनेूस्को, कैपासिटीज, आईसीबीपी, आईटीसीएन, 
आईएससीएफ-।।, पीएआरआईडब्ल्युएआर, एससीबीपी, 14वां एफसी

एचसीपीए, सीआईएफएफ, कैपासिटीज, सीएससी, यआूरजीईएनटी, 
एमजीएससीआई, पी ए आर आई डब्ल्यु ए आर, सी-क्यूब, एससीबीपी, 
आईएससीएफ-।।, एसएचएलसी

रा.न.का.सं. परियोजनाए ँक्रॉस-कटिगं हैं; मुख्य 
योगदान एसडीजी 11 और एसडीजी 6 की ओर है।

असमानता 
में कमी

सतत  शहर 
एवं समुदाय

सतत 
उपभोग एवं 
उत्पादन

जलवायु 
कार्रवाई 

पानी में 
जीवन

भूमि पर 
जीवन

शाति, न् याय 
और सुदृढ़ 
संस्थान

लक्ष्यों के लिए 
साझेदारियाँ 

उद्योग, 
नवाचार और 
अवसंरचना
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के साथ परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं। उनके अनुभव अन्य शहरों के 
लिए व्यापक प्रसार के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। भारत 
एसडीजी की उपलब्धि की वैश्विक समयसीमा से एक दशक से भी 
कम दूरी पर है। स्थानीय स्तर पर एसडीजी को लाग ूकरने का यही 
उचित समय है क्योंकि अधिकांश शहरों में पर्याप्त संस्थागत तंत्र 
का अभाव है; एसडीजी को लाग ूकरने और निगरानी करने की 
क्षमता, और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उन्हें स्थानीयकृत 
करने के लिए उपयुक्त तरीकों का उपयोग करना।

रा.न.का.सं. में 29 परियोजनाए ँहैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को सतत 
विकास के साथ शहर-विशिष्ट ढाँचे को विकसित करने के लिए 

राज्यों और शहरों को सहायता प्रदान करने के लिए एस.डी.जी. 
संकेतकों के साथ संरेखित किया है। एसडीजी को शहरों को 
अधिक लचीला बनाने, और सामाजिक और आर्थिक विकास और 
नागरिकों की भलाई के लिए काम करने के अवसर के रूप में 
माना जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रा.न.का.सं. नीति 
और योजना, एक्शन रिसर्च एडं एडवोकेसी,  नॉलेज मैनेजमेंट एडं 
कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा सॉल्यूशन एडं इनोवेशन और 
पार्टनरशिप के जरिए शहरी सामाजिक चुनौतियों के वैज्ञानिक और 
अभिनव समाधानों के साथ भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को 
पुन: सक्रिय करने में सक्रिय रहा है।

एसएचएलसी, एसएनडीसी, पीएआरआईडब्ल्युएआर, परिवार, आईसीबीपी, आईटीसीएन, आईएससीएफ-II

एसएचएलसी, एसएनडीसी, आईटीसीएन, आईएससीएफ-II

एसएचएलसी, एसएनडीसी, एससीबीपी, बीबीएसआर, सिटीज, 
एमजीएससीआई, सीडीजी, आईटीसीएन, एचसीपीए, आईएससीएफ-II

एसएचएलसी, एसएनडीसी, बीबीएसआर, एचसीपीए, आईएससीएफ-II, 
सीआईटीआईआईएस, एसडीआईसी, आईसीबीपी, सीडीजी, आईटीसीएन

एसएचएलसी, एससीबीपी, एसएनडीसी, सिटीज, बीबीएसआर, आईटीसीएन

बीबीएसआर, सिटीज, सीआईएफएफ, सीएससी, सी-क्यूब, कैपासिटीज, आईटीसीएन, 
पीएआरआईडब्ल्युएआर, एचसीपीए, डीएफटी, एसएनडीसी, एमजीएससीआई, एसएससी, 
एससीबीपी, एससीआईएपी, एसएचएलसी, एनएमसीजी, आईसीबीपी, आईएससीएफ-II, यनेूस्को

एसएचएलसी, एमजीएससीआई, सी-क्यूब, सीआईएफएफ, कैपासिटीज

कैपासिटीज, एमजीएससीआई, आईएससीएफ-।।, एसएचएलसी, एसएनडीसी

बीबीएसआर, शॉपिगं युथ फॉर फ्युर्च,  सिटीज, आईसीबीपी, आईटीसीएन, 
आईएससीएफ-।।, एसएचएलसी, एसएनडीसी

गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा

लैंगिक 
समानता

गरीबी का अंत

भुखमरी  
समाप्त करना

स्वस्थ जीवन 
एवं आरोग्य

शुद्ध जल एवं 
स्वच्छता

किफायती एवं 
स्वच्छ ऊर्जा

लक्ष्यों के लिए 
साझेदारियाँ 

उद्योग, 
नवाचार और 
अवसंरचना

सम्मानजनक 
कार्य और 
आर्थिक विकास
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11.1 वर्ष 2030 तक, सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं 
किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित 
करें और मलिन बस्तियों का उन्नयन करें

11.2  वर्ष 2030 तक, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ 
और टिकाऊ परिवहन प्रणाली सुलभ करवाना, सड़क सुरक्षा में 
सुधार, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, 
संवेदनशील परिस्थितियों में लोगों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग 
व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।

11.3  वर्ष 2030 तक, सभी देशों में समावेशी और सतत 
शहरीकरण और भागीदारी, एकीकृत और सतत मानव बस्ती 
योजना और प्रबंधन की क्षमता बढ़ाना

11.4  विश्व की सांस्कृति क और प्राकृतिक धरोहर  की रक्षा 
और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ बनाना

11.5  वर्ष 2030 तक, मौतों की संख्या और प्रभावित लोगों 
की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम करना और जल संबंधित 
आपदाओं सहित आपदाओं के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 
के सापेक्ष प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम करना, 
गरीबों और संवेदनशील परिस्थितियों  में लोगों की सुरक्षा पर ध्यान 
कें द्रित करना।

11.6  वर्ष 2030 तक, शहरों के  प्रति व्यक्ति प्रतिकूल 
पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, जिसमें वायु गणुवत्ता और 
नगरपालिका और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना 
शामिल है।

11.7  वर्ष 2030 तक, सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित 
और सार्वजनिक स्थानों की सार्वभौमिक सुलभता प्रदान करना, 
विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और दिव्यांग 
व्यक्तियों के लिए

11.ए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजना को सुदृढ़ करके 
शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, 
सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधों का समर्थन करें

11.बी वर्ष 2020 तक, सभी स्तरों पर आपदा जोखिम के 
लिए सेंडाई फ्रे मवर्क  2015-2030, समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन 
के अनुरूप, समावेश, संसाधन दक्षता, शमन और जलवायु परिवर्तन 
के अनुकूलन, आपदाओं के प्रति लचीलापन, और विकसित और 
कार्यान्वित करने के लिए एकीकृत नीतियों और योजनाओं को 
अपनाने और लाग ूकरने वाले शहरों और मानव बस्तियों की संख्या 
में पर्याप्त रूप से वृद्धि करें। 

11.सी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके सतत और 
लचीला भवनों के निर्माण में वित्तीय और तकनीकी सहायता से 
कम विकसित देशों का समर्थन करें।

हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा

सतत  शहर 
एवं समुदाय
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संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा सतत विकास के लिए 2030 
एजेंडा को अपनाने के बाद से,  वे सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों 
को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एसडीजी हासिल करने 
के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहा है|

एसडीजी 11.2, जो समग्र रूप से सभी के लिए सतत, किफायती, 
सुरक्षित और सुलभ परिवहन पर कें द्रित है, को भारत में कुछ प्रमुख 
नीतिगत बदलावों और नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता है। 
विश्व संसाधन संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ओ.पी. 
अग्रवाल भारत में एसडीजी 11.2 की स्थिति का वर्णन इस प्रकार 
करते हैं।

आपकी राय में, क्या भारत एसडीजी 11.2 के तहत उल्लिखित 
व्यापक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है? उल्लिखित 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य और किन स्तरों 
पर किए जाने चाहिए?

2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को अपनाना शहरी गतिशी-
लता के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस 
नीति ने सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर की तुलना में सार्वज-
निक परिवहन में निवेश को प्राथमिकता दी।  सार्वजनिक परिवहन 
निवेश काफी बढ़ गया है, जिससे भारत एसडीजी 11.2 के उद्दे-
श्यों को पूरा करने के उचित मार्ग पर  है। हालांकि, ऐसा लगता है 
कि तब से यह धारणा उभरी है कि बड़े और अकेले उच्च लागत 
वाली परियोजनाए ंनौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य 
बुनियादी जरुरतों की आवश्यक उपलब्धता प्रदान करने के लिए 
पर्याप्त होंगी। दुर्भाग्य से, यह सही नहीं है और शहरी गतिशीलता 
योजना के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के 
लिए एक तीव्र प्रयास की आवश्यकता है|

परिवहन से संबंधित संकेतकों का एक ठोस ढांचा और प्रगति की 
निगरानी के लिए उपयुक्त डेटा प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर 
पर अंतिम परिवहन सांख्यिकी अनुमान प्राप्त करने के लिए किन 
संरचनाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है?

यह सच है कि भारत में परिवहन संबंधी आंकड़े बेहद कमजोर हैं। 
इस तरह के डेटा को इकट्ठा करने और प्रबंधित करने का कोई व्य-
वस्थित प्रयास नहीं है। इसने वैज्ञानिक योजना को बाधित किया है 
और कई निवेश परियोजनाओं की मांग का अविश्वसनीय अनुमान 
लगाया है।यह कई मेट्रो रेल परियोजनाओं के राइडरशिप अनुमानों 
में देखी गई लगातार कमी से स्पष्ट है। इस विश्वास से समस्या और 
बढ़ गई है कि आईटी-आधारित सिस्टम के माध्यम से एकत्र किया 
गया रीयल-टाइम डेटा हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा।  इस 
तरह के रीयल-टाइम डेटा मिनट-टू-मिनट संचालन योजना के लिए 
अच्छा है लेकिन भविष्य की निवेश योजना के लिए पर्याप्त नहीं 
है। निवेश योजना के लिए समय श्रृंखला डेटा और लंबी अवधि 
के रुझानों के स्पष्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य 
से, एक स्पष्ट डेटा संग्रह और प्रबंधनइस तरह के रीयल-टाइम डेटा 
मिनट-टू-मिनट संचालन योजना के लिए अच्छा है लेकिन भविष्य 
की निवेश योजना के लिए पर्याप्त नहीं है। निवेश योजना के लिए 
समय श्रृंखला डेटा और लंबी अवधि के रुझानों के स्पष्ट विश्लेषण 
की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, एक स्पष्ट डेटा संग्रह और 
प्रबंधन वास्तुकला अभी तक विकसित नहीं हुई है|  

विशिष्ट उपयोग के मामलों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास 
शुरू करना महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर एकत्र किए जाने 
वाले आवश्यक डेटा आइटम निर्धारित किए जाने हैं। इस तरह 
के डेटा एकत्र करने के लिए प्रोटोकॉल, संग्रह पद्धति, संग्रह की 
आवृत्ति और प्रत्येक डेटा आइटम की सामंजस्यपूर्ण परिभाषा 

डॉ. ओ.पी.अग्रवाल 
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी,  
विश्व संसाधन संस्थान

भारत के लिए सतत शहरी परिवहन 
प्रणाली का लक्ष्य प्राप्त करना
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सहित विकसित किए जाने की आवश्यकता है।इस डेटा को एकत्र 
करने, प्रबंधित करने और प्रसारित करने के लिए संस्थागत ढांचे 
को भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह काफी हद तक 
भागीदारी अभ्यास होगा और आधुनिक समय के आईटी उपकर-
णों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने का शॉर्टकट 
तरीका पर्याप्त नहीं होगा। एकत्रित किए जाने वाले डेटा आइटम 
को वास्तविक उपयोग के मामलों से पहचाना जाना चाहिए, जो 
परिवहन योजना, विशेष रूप से परिवहन निवेश योजना की समझ 
रखने वालों  द्वारा पहचाने जाते हैं।  हम व्यक्तिगत धारणाओं के 
आधार पर अच्छे डेटा के बिना  निर्णय लेते हैं, जिसमें अक्सर बड़े 
निवेश शामिल होते हैं। हम केवल परियोजनाओं को सही ठहराने 
के लिए किए गए अविश्वसनीय विश्लेषण से प्रभावित होने वाले 
उच्च लागत वाले निवेश निर्णयों को लेते हैं, जो किसी भी प्रकार से 
उचित नहीं हैं ।

प्रासंगिक क्षेत्रीय योजनाओं में निम्न कार्बन विकास किस हद तक 
प्राथमिकता है? क्या इस प्राथमिकता को एकीकृत करने के लिए 
कोई संस्थागत/निर्णय लेने/नीतिगत प्रक्रियाए ंमौजूद हैं? हम लंबे 
समय से यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) पर 
चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह परिवहन प्रणालि-
यों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित 
करने और क्षमताओं को मजबूत करने का तरीका है?

यह सच है कि पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की 
महत्वाकांक्षा को साकार करना काफी हद तक इस बात पर निर्भर 
करता है कि शहर कितनी अच्छी तरह आवश्यक विकास को 
समायोजित करने और सक्षम बनाने में सफल हैं। इसमें मोबिलिटी 
सिस्टम मौलिक होंगे। जैसा कि वे कहते हैं, “यदि शहर आर्थिक 
विकास के इंजन हैं, तो गतिशीलता प्रणाली उस इंजन के पहिए 
हैं।" यदि पहिए नहीं चलते हैं, तो इंजन नहीं चलता है।

मुझे लगता है कि भारत में शहरी गतिशीलता प्रणाली मुख्य रूप 
से कम कार्बन विकास की आवश्यकता के बजाय सह-लाभों से 
संचालित हो रही है। भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने की 
आवश्यकता से सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया जा रहा है। 
वायु प्रदूषण को कम करने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भ-
रता को कम करने की आवश्यकता से विद्युत गतिशीलता संचालित 
हो रही है। किसी भी मामले में, वे कम कार्बन विकास की ओर ले 
जाते हैं, भले ही मुख्य प्रेरक कुछ और हो। इसलिए, चाहे सह-लाभ 
या जलवायु परिवर्तन शहरी गतिशीलता प्रणालियों के लिए योजना 
बनाते हैं, तब तक कोई फर्क  नहीं पड़ता जब तक परिणाम कम 
कार्बन परिवहन होता है।

यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) के संबंध में, 
मुझे लगता है कि शहरी मोबिलिटी सिस्टम को समग्र और समन्वित 
तरीके से देखने के लिए एक प्रमुख एजेंसी का होना बहुत महत्व-
पूर्ण है। वर्तमान में, शासन प्रणाली अत्यधिक खंडित है। मेट्रो रेल 
सिस्टम का प्रबंधन एक इकाई द्वारा किया जाता है, बस सिस्टम 
को अन्य इकाई द्वारा, सड़कों को तीसरी इकाई द्वारा, उपनगरीय 

रेल सिस्टम को एक अन्य संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये 
संस्थाए ँ मुश्किल से एक-दूसरे से बात करती हैं और ऐसा कोई मंच 
नहीं है जो उन्हें एक साथ लाता हो। इनमें से कई संस्थाए ंविभिन्न 
उच्च-स्तरीय प्रशासनिक विभागों को भी रिपोर्ट करती हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप समन्वय की बहुत अधिक कमी होती है। यह शहरी 
गतिशीलता के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित योजना सुनिश्चित 
करने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। इसलिए, प्रत्येक शहर में शहरी 
गतिशीलता के लिए एक प्रमुख एजेंसी की आवश्यकता है। भारत 
में, हम उन्हें शहर के लिए यूएमटीए के रूप में संदर्भित करते हैं। इन 
निकायों को स्थापित करना आसान है लेकिन संचालन करना बहुत 
मुश्किल है। दुनिया भर के कई शहरों ने ऐसे निकायों को अधिसू-
चित किया है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें वास्तव में करने और 
उन्हें सार्थक रूप से कार्य करने में सक्षम बना पाए हैं। भारत में भी, 
कई शहरों ने ऐसे निकायों की स्थापना की है, अधिकांश कार्यकारी 
आदेशों के माध्यम से और कुछ कानून के माध्यम से, लेकिन कोई 
भी सिस्टम के डिजाइन, योजना और प्रबंधन में प्रभावकारी बनाने 
में सक्षम नहीं है। इसके लिए सावधान और संवेदनशील संचालन 
की आवश्यकता है, अन्यथा, शहरी परिवहन पाई के छोटे टुकड़ों 
से निपटने वाली मौजूदा संस्थाए,ँ यूएमटीए जैसी प्रमुख एजेंसी के 
विकास में बाधा बनने की संभावना है।

कृपया विस्तार से बताए ँकि परिवहन और रसद क्षेत्र अंतिम छोर 
तक कनेक्टिविटी में सुधार कैसे कर सकते हैं और ‘आत्मनिर्भर’ 
भारत के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं?

‘आत्मनिर्भर’ भारत के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश 
के हर नुक्कड़ और कोने को सामान और लोगों को सुरक्षित, तेज 
और किफायती तरीके से ले जाने के लिए हर कोने से जोड़ने की 
आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि  देश को अच्छी तरह से जोड़ा 
जाना चाहिए। यह सर्वविदित है कि हमारी प्लेटों तक पहुँचने से 
पहले बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद रास्ते में ही खो जाते हैं। फल, 
सब्जियाँ, दूध, गन्ना और इस तरह के विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों 
की एक सीमित शेल्फ लाइफ होती है और उन्हें अपने प्रसंस्करण 
और खपत कें द्रों में जल्दी से जाने की आवश्यकता होती है। इस 
सब के लिए एक रसद प्रणाली की आवश्यकता होती है जो सभी 
तरीकों से अच्छी तरह से व्यवस्थित और अच्छी तरह से एकीकृत 
हो। सड़कें  ही एकमात्रसाधन हैं जो हर नुक्कड़ तक पहुँच सकती 
हैं, लेकिन वे प्रदूषण का कारण बनती हैं और ज्यादा  सामग्री के 
लिए सबसे कुशल नहीं हैं। रेल और समुद्री प्रणालियाँ अधिक मात्रा 
में स्वच्छ और अधिक किफायती हैं, लेकिन हर नुक्कड़ और कोने 
तक पहुँचने में असमर्थ हैं, या अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान 
नहीं करती हैं। एयरलाइन सिस्टम तब अच्छा होता है जब सामान 
और लोगों को लंबी दूरी जल्दी से चलानी होती है, लेकिन वे महंगे 
होते हैं। इसलिए, प्रत्येक साधन की अपनी लागत, क्षमता और 
गति विशेषता होती है जिसे हमें एक कुशल परिवहन नेटवर्क  देने 
के लिए उचित रूप से लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। यह 
एक आत्मनिर्भर भारत की हमारी महत्वाकांक्षा को साकार करने 
में मदद करेगा।
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स्मार्ट प्रौद्योगिकी के उदय से, , मोबिलिटी एस ए सर्विस  
(MaaS) शब्द के बारे में चर्चा बढ़ रही है। क्या आपको लगता है 
कि भारत को इस विचार को सक्रियता से आगे बढ़ाना चाहिए? 
यदि हाँ, तो इस अवधारणा को साकार करने के मामले में हम 
कितने करीब हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा करने के लिए 
हमें किस तरह की मानसिकता, तकनीकी और शासन परिवर्तन 
की आवश्यकता है?

मोबिलिटी एस ए सर्विस (MaaS) गतिशीलता का भविष्य है, 
विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, और भारत को न केवल इसे आगे 
बढ़ाना चाहिए, बल्कि आईटी और सॉफ्टवेयर कौशल को देखते 
हुए वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रयास करना चाहिए।

मोबिलिटी एस ए सर्विस(MaaS) गतिशीलता का भविष्य है, 
विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, और भारत को न केवल इसे आगे 
बढ़ाना चाहिए बल्कि वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रयास करना चाहिए, 
आईटी और सॉफ्टवेयर कौशल को देखते हुए। ओला, उबर और 
कई अन्य एग्रीगेटर्स के साथ मोबिलिटी एस ए सर्विस(MaaS) 
की बुनियादी विशेषताए ँपहले से ही मौजूद हैं, जो दर्शाती हैं कि 
ये तकनीकें  क्या कर सकती हैं। वास्तविक समय के आधार पर 
आपूर्ति और मांग का मिलान करना इन एग्रीगेटरों ने किया है। इसने 
परिवहन को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि युवा पीढ़ी को 
अपने माता-पिता की तरह एक निजी मोटर वाहन की आवश्यकता 
नहीं होती है। कई लोग या तो अपनी कारों से या कम से कम अपनी 
दूसरी कारों से छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ओला या उबर 
काफी अच्छा लगता है। इस पर कार्य करते हुए, कई बस ऑपरेटर 
भी एग्रीगेटर मॉडल लेकर आए हैं। ये और भी बेहतर हैं क्योंकि ये 
सड़क की जगह के उपयोग और साझा टैक्सियों में ऊर्जा की खपत 
में अधिक कुशल होंगे

दुर्भाग्य से, वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम एक बाधा है क्योंकि ये 
बस सेवा अधिनियम के तहत आवश्यक स्टेज कैरिज या अनुबंध 

कैरिज होने के वर्गीकरण में फिट नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण है 
कि ऐसे विनियमों की समीक्षा की जाए और बदलते समय के साथ 
बेहतर तालमेल बिठाया जाए। उन्हें पुराने सिद्धांतों में जड़े रहकर 
बाधा बनने के बजाय नई तकनीकों को अपनाना चाहिए।

मोबिलिटी एस ए सर्विस(MaaS) जो करता है वह आपूर्ति और 
माँग के इस तरह के वास्तविक समय के मिलान को अगले स्तर तक 
ले जाता है। यह परिवहन के सभी साधनों और वस्तुतः योजनाओं 
को एक साथ लाता है, और यात्रा करने के इच्छु क व्यक्ति की सभी 
आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, पूरी यात्रा को निर्बाध रूप से 
प्रदान करता है। बेशक, इसके लिए सभी साधनों  में बहुत अधिक 
उच्च स्तर के एकीकरण की आवश्यकता होगी। सभी विधाओं के 
लिए ओपन डेटा सिस्टम की ओर बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 
अफसोस की बात है कि हम अभी भी  इससे बहुत दूर हैं और परि-
वहन को एक प्रणाली के रूप में देखने की ओर बढ़ना चाहिए, न 
कि कई स्वतंत्र, और अक्सर प्रतिस्पर्धी, साधन  के संग्रह के रूप में।

भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी, 
परिवहन की जिम्मेदारी पांच मंत्रालयों - सड़क परिवहन और रा-
जमार्ग, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे और आवासन और शहरी 
कार्य मंत्रालय में विभाजित है। इसे बदलने की जरूरत है। ऐसी 
खंडित व्यवस्था में मोबिलिटी एस ए सर्विस (MaaS)  की प्र-
चार-प्रसार करने वाली एक एकीकृत नीति का होना एक निरर्थक 
प्रयास होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यहाँ तक ​​कि 
एक शहर के भीतर, गतिशीलता प्रणाली बेहद  खंडित हैं, कोई भी 
शहर एक प्रभावी यूएमटीए को संस्थागत बनाने में सक्षम नहीं है। 
मोबिलिटी एस ए सर्विस(MaaS)  में व्यक्तिगत मोटर वाहन के 
स्वामित्व को अप्रचलित बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए 
एक एकीकृत प्रणाली बहुत जरूरी है।

स्रोत: ई-गॉव पत्रिका, जून 2021
हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा
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शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाना

एसडीजी 11.3- वर्ष 2030 तक, सभी देशों में समावेशी और सतत  शहरीकरण और भागीदारी, एकीकृत और सतत  

मानव निपटान योजना और प्रबंधन की क्षमता बढ़ाना।

एस.डी.जी. 11.3 उप-संकेतक 
•	 11.3.1  भूमि खपत दर का जनसंख्या वृद्धि दर से अनुपात

•	 11.3.2 शहरी नियोजन और प्रबंधन में नागरिक समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी संरचना वाले शहरों का अनुपात जो 

नियमित रूप से और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होते हैं

राष्ट्रीय संकेतक ढांचा
• 11.3.1 मास्टर प्लान वाले शहरों का अनुपात

 सतत शहर और समुदाय

स्रोत : ई-गॉव,  2021 पत्रिका 
हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा
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स्थिरता को बढ़ावा देते हुए:  
नए शहरी भारत की ओर अग्रसर  

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) गरीबी को 
समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह 
सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक 
आह्वान है कि सभी लोग शांति और समृद्धि 
का आनंद लें।  एस.डी.जी. लक्ष्यों,  उद्देश्यों  
और संकेतकों का एक सार्वभौमिक समूह  हैं 
जिनका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा 
2030  तक अपने एजेंडा और नीतियों को 
तैयार करने के लिए उपयोग करने की आशा 
है। इस संबंध में, सदस्य राज्य वैश्विक लक्ष्यों 
को स्थानीय नीतियाँ, मानदंड, मानक और 
सिफारिशों से युक्त अपने राष्ट्रीय कानूनी ढांचे 
में परिवर्तित करके एसडीजी को लाग ू कर 
रहे हैं।भारत के लिए सतत और समावेशी 
शहरीकरण प्राप्त करने के लिए आवासन 
और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्या महत्वपूर्ण 
कदम उठाए गए हैं?   

भारतीय शहरों में स्थिरता, समावेशिता और 
जीवन की बेहतर गणुवत्ता प्रदान करना मेरे 
मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताए ँ
हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने 

वाले लोगों की जीने के लिए  बेहतर सुविधाओं 
और आजीविका के अवसरों सहित अपने 
जीवन की गणुवत्ता में सुधार करने के सपने 
और आकांक्षाए ँ  होती हैं,  जिनमें भौतिक, 
सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक बुनियादी 
ढांचा शामिल होता है। तेजी से हो रहे शहरी 
विकास को देखते हुए यह एक बड़ी चुनौती 
है। हालांकि, सरकार इसे अर्थव्यवस्था को 
आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े अवसर के रूप 
में देखती है। शहरीकरण की पहल में निवेश 
से रोजगार सृजित होंगे, जीवन की सरलता में 
सुधार होगा और नागरिकों को राष्ट्र की सेवा 
में उनकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार रोजगार 
मिलेगा। पारंपरिक हस्तक्षेपों ने ज्यादातर 
स्लम उन्नयन जैसे भौतिक सुधारों पर ध्यान 
कें द्रित किया है। आ.औ श.का.मं. में हमारा 
समग्र दृष्टिकोण है जो स्थिरता और शहरी 
समावेशन के सभी आयामों को एकीकृत 
करता है - सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण 
और शासन।  अतः, निम्नानुसार एक तीन-
स्तरीय कार्यनीति अपनाई गई:

वर्ष 2015 में, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। 
एसडीजी 11 सभी लक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर शहरों के 
समावेशी और सतत विकास से संबंधित है। इस संबंध में, आ.और श.का.मं. के सचिव, 
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने भारत में एसडीजी 11 के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान 
देने वाले मंत्रालय के विभिन्न मिशनों और कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान 
को अपने विशेष साक्षात्कार में  विस्तार से बताया।  

दुर्गा शंकर मिश्रा
सचिव, आ.और श.का.मं.
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	z पहले स्तर पर गरीबी उन्मूलन, किफायती आवास और स्वच्छता 
तीन सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), 
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और स्वच्छ 
भारत मिशन शहरी  (एसबीएम-यू) को सभी यानी लगभग 
4,400 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लाग ूकिया गया 
है।

	z दूसरे स्तर पर, बुनियादी ढांचा जैसे जलापूर्ति और सीवरेज/
सेप्टेज परियोजनाए ँऔर हरित पार्क  फोकस में हैं। इन क्षेत्रों 
को बड़ स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है 
और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एडं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 
(AMRUT) के माध्यम से 1,00,000 और उससे अधिक 
आबादी (2011 की जनगणना) के साथ 500  शहरों में लाग ू
किया जा रहा है। यह देश की कुल शहरी आबादी के 65 
प्रतिशत से अधिक को कवर करता है।

	z अंत में, तीसरे स्तर पर, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के 
तहत 100 शहरों का विकास किया जा रहा है ताकि जीवन की 
बेहतर गणुवत्ता, स्थिरता और आर्थिक-क्षमता के साथ शहरी 
शासन के एक नए प्रतिमान को विकसित करके जीवन की 
सरलता के मुद्दे को हल किया जा सके। शहरी बुनियादी ढांचे, 
सेवाओं और संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सुधार के लिए 
डिजिटल प्रौद्योगिकी का मूल और बढ़ा हुआ उपयोग।

इस मंत्रालय के प्राथमिक उद्देश्यों में से  एक व्यापक विकास 
सुनिश्चित करके समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है जो जीवन की 
गणुवत्ता में सुधार करेगा, रोजगार पैदा करेगा और सभी के लिए 
आय में वृद्धि करेगा, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए। 

भारत में शहरी विकास राज्य का विषय है। राज्यों को स्थायी और 
समावेशी शहरीकरण प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित शहरी 
नियोजन ढांचे को विकसित करने का कार्य दिया गया है। हालांकि, 
यह कार्य शहरों के लिए एक बढ़ी हुई जिम्मेदारी है, जो पहले से 
ही संस्थागत रूप से कमजोर छोटे और मध्यम शहरों को प्रभावित 
कर सकता है। इस दृष्टिकोण से, क्या आप कृपया विस्तार से बता 
सकते हैं कि आप सतत शहरी विकास की दिशा में योगदान करने 
के लिए छोटे नगर निगमों और नगर पालिकाओं की क्षमता का 
निर्माण करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं?

स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय गणुवत्ता 
की सेवाए ँ देने के लिए स्थानीय सरकारों की क्षमता एक चुनौती 
है जिस पर हम काम कर रहे हैं। शहरी विकास का कार्यान्वयन 
एक जटिल गतिविधि है और सामाजिक, आर्थिक, ढांचागत 
और संस्थागत विकास के स्तंभों तक फैली हुई है, जो आमतौर 
पर स्थानीय (शासन) स्तर पर होती है। हम भारत सरकार, राज्य 
सरकारों,  बहु-पार्श्व, द्वि-पार्श्व वित्त पोषण के वित्त पोषण संस्थानों, 
विशेषज्ञ संगठनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्र भागीदारों के कई 
मंत्रालयों में रहने वाले विविध कौशल-सेटों को एक साथ ला रहे हैं,  
जो स्थानीय शासन में  क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट पहल 
के विशेषज्ञ हैं। 

मंत्रालय के सभी मिशनों के अपने क्षमता विकास घटक/कार्यक्रम 
हैं जिनका उद्देश्य ज्ञान साझा करने वाले प्लेटफार्मों/मंचों को 
बढ़ावा देना और उभरती और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को 
मुख्यधारा में लाने संबंधी बाधाओं को दूर करना है।

रा.न.का.सं. हमारी अनुसंधान और क्षमता विकास शाखा है जो 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शहर के अधिकारियों की क्षमता विकसित 
करने में मदद करती है। हमने देश भर में 35 प्रमुख शैक्षणिक 
और शोध संस्थानों का एक पैनल बनाया है। वे राष्ट्रीय, राज्य और 
शहर स्तर पर एक मजबूत संस्थागत संरचना के निर्माण में मदद 
करते हैं, जिससे मंत्रालय और राज्य एजेंसियों को उच्च गणुवत्ता 
वाली तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करने में मदद 
मिलती है। मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म 
(एनयूएलपी) पर क्षमता निर्माण फ्रे मवर्क  लॉन्च किया है, जो एक 
सामग्री-तटस्थ, स्के लेबल और मल्टी-चैनल प्लेटफॉर्म है जिसका 
उपयोग 360 डिग्री दृष्टिकोण के माध्यम से क्षमता निर्माण 
कार्यक्रमों के उत्पादन और वितरण के लिए किया जा सकता है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कें द्र और राज्य सरकारों के सभी 
मंत्रालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और आम जनता , सभी को 
अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है । जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी एसडीजी की निगरानी की जाती है, आप 
इस दिशा में समग्र प्रगति में एमओएचयूए का योगदान कैसे देखते 
हैं?  हम एमओएचयूए स्तर पर एसडीजी की दिशा में अपनी प्रगति 
की निगरानी और देख-रेख कैसे करते हैं?

एसडीजी पर भारत का रुख गरीबी उन्मूलन, समावेशी 
शहरी विकास और सभी के लिए अवसर, उत्पादकता बढ़ाने, 
प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार बढ़ाने, तकनीकी प्रगति और शहरी 
लचीलापन के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता 
है। भारत सरकार की राष्ट्रीय नीतियां, मिशन और कार्यक्रम-स्मार्ट 
सिटी मिशन, शहरी परिवर्तन के कायाकल्प के लिए अटल मिशन 
(अमृत), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, प्रधान मंत्री आवास योजना-
शहरी, डीएवाई-एनयूएलएम, और रूर्बन मिशन- राष्ट्रीय लक्ष्यों के 
अनुरूप प्रमुख हैं। सरकार के मिशन के अभिन्न अंग सुधारों के सेट 
में शासन में सुधार, नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से मजबूत 
बनाना, भूमि का इष्टतम उपयोग करना और शहरी स्थानीय निकाय 
के अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना शामिल हैं।

अब तक, नीति आयोग ने भारत में एसडीजी की प्रगति की निगरानी 
और मापने के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) तैयार 
किया है। एन.आई.एफफ.  में 17 लक्ष्य और 308 संकेतक होते हैं 
जो वैश्विक लक्ष्यों के अनुसार संरेखित होते हैं। इसे राज्य और शहर 
के स्तर पर एसडीजी की निगरानी में अंतराल को उजागर करने, 
प्रासंगिक डेटा के संग्रह, और नीति निर्माण को बढ़ावा देने और 
एसडीजी के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों 
को लाग ूकरने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करने के 
लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि एसडीजी हासिल करने की 
दिशा में प्रगति करने के लिए राज्यों द्वारा एनआईएफ को अपनाया 
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गया है, यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। स्थानीयकरण के सभी पहलुओं 
में स्थानीय निकायों के लिए जागरूकता पैदा करना और क्षमता 
निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम प्रथाओं और सहकर्मी-शिक्षण 
पर ज्ञान भंडार तैयार करके क्रॉस-लर्निंग संस्कृति  बनाने की 
आवश्यकता है।

एनआईएफ को अत्यंत गतिशील बनाने के लिए डेटा पारिस्थितिकी 
तंत्र बनाने के लिए सांख्यिकीय सूचकांकों, भू-स्थानिक डेटा 
विश्लेषण और बड़े डेटा के साथ अद्यतन डेटा और रिपोर्टिंग का 
संग्रह आवश्यक है।

इसके अलावा, आ.और श.का.मं. ने निगरानी और फीडबैक लूप 
का अपना स्वयं का पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण, 
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट 
फ्रे मवर्क , डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रे मवर्क  और इंडिया स्मार्ट 
सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता जैसे कम से कम पांच कार्यक्रम हैं 
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एसडीजी से संबंधित मुद्दों का 
आकलन करते हैं।

ये कार्यक्रम समय-समय पर चलते हैं और इनसे फीडबैक का 
उपयोग हमारे मिशनों और योजनाओं को और अधिक स्थायी 
परिणाम प्राप्त करने के लिए एवं सही करने के लिए किया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के 
लिए प्रोत्साहन दिया है - स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार और 
स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला। आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को वास्तव 
में प्राप्त करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, 

शहरों से परे देखना और कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों 
में बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं का एक नेटवर्क  बनाना  
आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से, क्या आप कृपया विस्तार से बता 
सकते हैं कि स्थायी शहरी क्षेत्रों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ 
एकीकृत करने के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए कौन सी 
योजना कार्यनीतियों की आवश्यकता है?

मेरे लिए ग्रामीण-शहरी का एकीकरण शहर के कोर, परिधि और 
क्षेत्रीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्थानों और लोगों के लिए 
परिवहन या संचार के माध्यम से और आर्थिक गतिविधियों के 
माध्यम से भौतिक, गैर-भौतिक रूप से जुड़ने की क्षमता है।

हमारा प्रयास एक सक्षम वातावरण बनाने का रहा है ताकि शहर 
उत्पादक और रहने योग्य कें द्र बनने के लिए अपने मूल और तेजी 
से बढ़ते परिधि का प्रबंधन कर सकें । हम मिश्रित भूमि उपयोग, 
जीवंत पड़ोस, और अच्छे इंटर और इंट्रा-सिटी कनेक्टिविटी के 
सुसमाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से ऐसा करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर, इंटर-सिटी कनेक्टिविटी श्रम गतिशीलता और 
बाजारों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों तक पहुँच की सुविधा प्रदान 
करती है जो बदले में  वस्तुओं और सेवाओं में घरेलू व्यापार को 
प्रोत्साहित करती है। हमारे पास राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 
2006 है जो अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस तरह के मामलों का 
मार्गदर्शन करती है।

मंत्रालय के अंतर्गत  शहरी परिवहन विंग इन परिवहन प्रणालियों 
जैसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर और अन्य शहरी पारगमन 

अहमदाबाद में नागरिकों के लिए रिवरफ्रं ट फ्लावर गार्डन
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बुनियादी ढांचे और मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण आदि की 
योजना बना रहा है, उदाहरण के लिए, मेरठ-दिल्ली आरआरटीएस, 
एक गलियारा है जहां काम पहले 

ही शुरू हो चुका है, और यह बड़े गर्व की बात है कि आरआरटीएस 
के लिए हाई-स्पीड, हाई-फ़्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रेनों का निर्माण पूरी 
तरह से सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत किया जा 
रहा है।

पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल ट्रेनें आर्थिक विकास में तेजी 
लाकर, आर्थिक अवसर पैदा करके और साथ ही वायु प्रदूषण, 
कार्बन फुटप्रिंट, भीड़भाड़  और दुर्घटनाओं को कम करके राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र में और उसके आसपास जीवन की गणुवत्ता में सुधार 
करेंगी।

हम परिवहन क्षेत्र में अभिनव वित्तपोषण तंत्र, सतत शहरी परिवहन 
परियोजना (एसयूटीपी) के तहत संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर 
क्षमता निर्माण, बेहतर योजना बनाने और उनकी शहरी परिवहन 
प्रणालियों आदि का प्रबंधन करने के लिए शहरों को प्रोत्साहित 
करने के लिए शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत विभिन्न यातायात/
परिवहन अध्ययनों और सर्वेक्षणों के वित्तपोषण पर भी काम कर 
रहे हैं।  हम विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच ज्ञान   साझा करने 
के लिए शहरी परिवहन पर सालाना अर्बन मोबिलिटी इंडिया 
(यूएमआई) सम्मेलन-सह-एक्सपो का आयोजन करते हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में शहरों और 
कस्बों में रहने वाली लगभग 600 मिलियन शहरी आबादी होगी। 
आने वाले वर्षों में जनसंख्या में यह भारी वृद्धि संतुलित, गणुवत्ता 
और बहुकें द्रित शहरीकरण के लिए एक राष्ट्रीय शहरी नीति ढांचे 
की भूमिका को बढ़ाने और सरकार के स्थानों, क्षेत्रों और स्तरों पर 
प्रभावी संरेखण और समन्वय की मांग करती है।

आवासन, बुनियादी ढांचे, नौकरियों और शिक्षा के मामले में शहरी 
आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए हमें किस तरह की 
मानसिकता, तकनीकी और शासन परिवर्तन की आवश्यकता है?

भारत में आर्थिक विकास के लिए शहर और कस्बे प्रमुख कें द्र हैं । 
हालांकि, बढ़ती शहरी आबादी के कारण बुनियादी ढांचे, बुनियादी 
सेवाओं, भूमि, आवासन और पर्यावरण पर दबाव बढ़ने के कारण 
शहरों के आर्थिक लाभ कम हो गए हैं।

नीति निर्माता शहरों और कस्बों की क्षमता का बेहतर लाभ उठाने 
के लिए बुनियादी ढांचे पर दबाव की बाधाओं को कैसे दूर कर 

सकते हैं? इस संबंध में, मुझे लगता है कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो 
भविष्य की मांगों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।

पहला, चूंकि शहरी शासन और वित्त प्रणालियाँ स्थानीय और 
राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उन्हें 
सशक्तिकरण, संसाधनों और जवाबदेही में कमियों को दूर करना 
चाहिए जो प्रदर्शन में बाधा डालती हैं, और योजना, वित्तपोषण 
और शहरी सेवाए ँ प्रदान करने में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए 
अधिक मजबूत तंत्र और अवसर विकसित करना चाहिए। 

हमें यूएलबी के लिए अवसरों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे 
अपना खुद का राजस्व जुटा सकें । हमें 1,00,000 (2011 की 
जनगणना) से अधिक की आबादी वाले 469 शहरों की क्रेडि ट 
रेटिंग मिली है। इनमें से 112 में निवेश योग्य ग्रेड थे और 39 में 
ए- या उससे ऊपर की रेटिंग थी। इनमें से 10 ने 3,840 करोड़ 
रुपये जुटाए हैं। अमृत और कई अन्य शहरों के तहत एक प्रोत्साहन 
योजना के माध्यम से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार के लिए 
नगरपालिका बांड जुटाने की प्रक्रिया में  हैं। इसके अलावा, शहरी 
स्थानीय निकायों में जवाबदेही के अंतर को बेहतर प्रणालियों और 
प्रथाओं के विकास, पर्याप्त क्षमता के निर्माण, और सरकार के 
सभी स्तरों पर विश्वास और उत्पादक कार्य संबंधों को पोषित करने 
के माध्यम से पाटा जा सकता है।

दूसरा, मैं चाहता हूँ कि शहरी निर्णय लेने में शामिल सभी लोगों 
और समुदायों को विकास के कें द्र में रखें। शहर लोगों के लिए हैं 
और इसलिए उन्हें समावेश के सिद्धांतों के इर्द-गिर्द बनाया जाना है 
जो तीन सिद्धांतों में सन्निहित हैं जिनका हम सख्ती से पालन करते 
हैं, जिसमें सभी के लिए जीवन में आसानी, सभी के लिए आर्थिक 
अवसर और ग्रह के लिए पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है।

हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी जो लक्ष्य नहीं 
बल्कि एक साधन के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग की खोज 
करे। इसमें विशेष शहरों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों 
का सावधानीपूर्वक चयन शामिल है, और लोगों की विशिष्ट 
आवश्यकताओं के अनुरुप बनाया गया है। इससे एकीकृत, 
नवोन्मेषी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण की 
ओर अग्रसर होना चाहिए।

हम इन सभी सीखों को 100 स्मार्ट शहरों में बढ़ावा दे रहे हैं। 
हमारा प्रयास है कि इन्हें स्मार्ट शहरों का आंदोलन बनाया जाए 
ताकि सभी शहरों में भविष्य का शहरी विकास स्मार्ट, समावेशी 
और सतत हो।

साभार: ई.गॉव पत्रिका, जुलाई 2021 
हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा 

मिश्रित भूमि उपयोग, जीवंत पड़ोस, 
और अच्छा इंटर और इंट्रा-सिटी को 
उत्पादक और रहने योग्य बनाता है।
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सांस्कृति क और प्राकृतिक धरोहर शहरी ताने-बाने का एक अभिन्न 
अंग है। शहरीकरण योजनाओं को लाग ूकरते समय इसके संरक्षण 
को उचित रूप से प्राथमिकता देना अनिवार्य है।  इन्हें एसडीजी 
11.4 के अंतर्गत  भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। भारत 
के धरोहर-शहरों के संरक्षण के लिए आ.और श.का.मं.  के दृष्टि-
कोण पर प्रकाश डालते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 
(आ.और श.का.मं.) के सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा ने राष्ट्रीय नगर 
कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) के साथ एक विशेष साक्षात्कार में 
अपने विचार साझा किए। 

एसडीजी 11.4 सांस्कृति क और प्राकृतिक धरोहर  की सुरक्षा के 
प्रयासों को मजबूत करने पर कें द्रित है और सुरक्षा और संरक्षण 
की प्रक्रियाओं के साथ दसतत विकास के दृष्टिकोण को एकीकृत 
करता है। क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि भारत 
के लिए धरोहर  और प्राकृतिक संरक्षण के साथ-साथ सतत शह-
रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी कार्यनीतियाँ या 
महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं?

मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि देश में धरोहर संरक्षण के 
पिछले प्रयासों को अक्सर अज्ञात रुप से किया जाता था। स्थानीय 
समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ-साथ मुख्य शहरी 
विकास के मुद्दों जैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था, आजीविका, सेवा 
वितरण और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के प्रावधान पर विचार नहीं 
किया गया ।  यह भी स्वीकार किया गया कि किसी शहर का 
घरोहर विकास कुछ स्मारकों के विकास और संरक्षण के बारे में 
नहीं है, बल्कि शहर की आत्मा को पुनर्जीवित करने और उसके 
चरित्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए योजना, जीवन की गणुवत्ता, 
स्वच्छता, सुरक्षा सहित शहर के समग्र विकास की आवश्यकता है। 

मेरी राय में, यह उचित समय है कि हम किसी क्षेत्र  की समस्याओं 
को अलग-अलग संबोधित करना बंद कर दें और सामूहिक रूप से 
अपने शहरों के विकास के लिए एक जुट हो जाए।ँ धरोहर संरक्षण 
को 'विशेष कार्य' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसे 
स्वच्छता, आवास, आजीविका की भांति  मुख्यधारा के रूप में 
होना चाहिए, क्योंकि इसमें  क्रॉस-कटिंग निहितार्थ हैं।  

इस विचार को ध्यान में रखते हुए शहर की सांस्कृति क पहचान 
बनाए रखते हुए हमने स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यटन, धरोहर पुनरोद्धार 
और आजीविका पर विशेष ध्यान देने के साथ जीवन की समग्र 
गणुवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से धरोहर शहरों के कार्यनीतिक 
और नियोजित विकास के लिए हृदय (धरोहर शहर विकास और 
संवर्धन  योजना) योजना की अवधारणा की। सिटी हृदय योजनाए ँ
शहरों के लिए एक व्यापक दस्तावेज़ बन गईं, जिसे वे हर कुछ 
वर्षों में फिर से देख सकते हैं और एक सतत  भविष्य की योजना 
बना सकते हैं। यह  एसडीजी 11.4 में निर्धारित समग्र सतत शहरी 
विकास के साथ धरोहर संरक्षण को एकीकृत करने की दिशा में 
एक प्रयास था।. 

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट 
एडं ऑग्मेंटेशन योजना (हृदय) को शुरू किए छह साल से अधिक 
समय हो गया है। क्या आप इस योजना की उपलब्धियों के बारे में 
बता सकते हैं और आपके विचार से मंत्रालय द्वारा किस तरह के 
हस्तक्षेप से हमें भविष्य में सांस्कृति क और प्राकृतिक धरोहर की 
रक्षा करने में मदद मिलेगी?  

हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एडं ऑग्मेंटेशन योजना (हृदय) जनवरी 
2015 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसकी स्थापना के बाद 

दुर्गा शकंर मिश्रा
सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
(आ. औ. श.का.मं.) 

सतत शहरी विकास के लिए 
सांस क्ृ तिक और प्राकृतिक  

धरोहर की सुरक्षा
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से, इस योजना ने चयनित शहरों के लिए विरासत स्थलों के समग्र 
विकास पर ध्यान कें द्रित किया था। इस योजना की उपलब्धियों 
में से एक सिटी हृदय प्लानस (सीएचपी) की तैयारी थी, जिसने 
शहर की सभी मूर्त और अमूर्त धरोहर संपत्तियों की मैपिंग की और 
इनको लाग ूकरने के उद्देश्य से शहर के प्रशासन हेतु  परियोजनाओं 
की एक शेल्फ की पहचान की। इनमें से कुछ परियोजनाओं को 
योजना के कार्यकाल के दौरान प्राथमिकता दी गई और कार्या-
न्वित किया गया, लेकिन मुझे यकीन है कि शेष को संबंधित शहरी 
स्थानीय निकायों द्वारा अपने वार्षिक बजट प्रावधानों में शामिल 
किया जाएगा।

इस योजना की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी हृदय सिटी 
एकंर नामक तकनीकी विशेषज्ञों और पेशेवरों का नामांकन। नियुक्त 
किए गए अधिकांश लोगों को शहर की पृष्ठभूमि और संस्कृति  की 
व्यापक समझ थी। इस व्यवस्था ने मंत्रालय में राष्ट्रीय मिशन नि-
देशालय को 12 शहरों में से प्रत्येक पर उचित ध्यान देने में मदद 
की। इसके अलावा, सिटी एकंर ने सिटी मिशन निदेशालय और 
सीएलएएम-सी (सिटी लेवल एडवाइजरी एडं मॉनिटरिंग कमेटी) 
के बीच फैसिलिटेटर के रूप में भी काम किया, जिसने सीएचपी में 
परियोजनाओं के एक व्यापक शेल्फ में योगदान दिया। 

सांस्कृति क और प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए भविष्य की 
योजना  के संबंध में, कें द्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी 
नीतियां बनाने के लिए काम करना चाहिए जो हमारी सांस्कृति क 
धरोहर के संरक्षण में मदद कर सकें । प्राकृतिक और सांस्कृति क 
धरोहर संरक्षण के लिए जिन तरीकों का  पर्याप्त रूप से उपयोग 
नहीं गया है उनमें से एक पीपीपी मॉडल है। यह फायदेमंद हो 
सकता है क्योंकि शहरों को एक प्रमुख शुरुआत के दौरान वित्तीय 
बोझ से बचाया जाएगा और वे बाद में एक वित्तीय और तकनीकी 

रूप से टिकाऊ मॉडल तैयार कर सकते हैं। कें द्र और राज्य अपने 
स्वयं के संगठनों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व 
विभागों और नीति थिंक टैंक जैसे राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान और 
नीति आयोग के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता का 
विस्तार कर सकते हैं। 

प्राकृतिक और सांस्कृति क विरासत संपत्ति स्थानीय अर्थव्यव-
स्थाओं, आजीविका और मानव बस्तियों में जीवन की गणुवत्ता 
का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, ये 
शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय कारकों के प्रभावों के 
कारण खतरे और अत्यधिक दबाव में हैं। इस संबंध में, क्या आप 
सुझाव दे सकते हैं कि पेशेवर संरक्षक समावेशी और सतत स्थानीय 
और क्षेत्रीय विकास के लिए धरोहर  संपत्ति का संसाधन के रूप में 
किस प्रकार प्रयोग  कर सकते हैं?

वास्तव में, हम महत्वपूर्ण चौराहे पर हैं, जहाँ शहरीकरण, जलवायु 
परिवर्तन और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए आज हम जो 
विकल्प चुनते हैं, उनका शहरों और उनके निवासियों पर दीर्घ-
कालिक प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक संगठन जो सांस्कृति क धरोहर के 
लिए काम करते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृ -
तिक संगठन (यूनेस्को) और स्मारक और इंटररनेशनल काउंसिल 
ऑन मॉन्युमेंट्स एण्ड साइट्स (आईसीओएमओएस) ने पहले से 
ही  शहरों व साइटों के लिए अनुसरण हेतु  प्रयासों और साधनों 
की पहचान की है।   उदाहरण के लिए, यूनेस्को द्वारा अनुशंसित 
'ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य' दृष्टिकोण शहरी धरोहर संरक्षण और 
सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को एकीकृत करता 
है। यह शहरों और अधिकारियों को ज्ञान और योजना, नागरिक 
भागीदारी, वित्तीय और नियामक प्रणालियों के लिए उपकरणों 
को परिभाषित करके शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, अतिरिक्त 

स्मार्ट सिटी इंदौर में बहाली कार्यों का विषय  “अनुकूल पुनः उपयोग”
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क्युटो के पुराने शहर में प्लाजा ग्रांड 

पर्यटन और बाजार शोषण की चुनौतियों का मुकाबला करने के 
लिए प्रोत्साहित करता है। मेरा मानना है कि इक्वाडोर में क्विटो 
और ऑस्ट्रेलिया में बैलेराट जैसे कुछ शहरों ने पहले ही उत्साह-
जनक परिणाम दिखाए हैं। ऐतिहासिक शहरों और धरोहर स्थलों 
से निपटने के लिए हमारा भावी मार्ग यही होना चाहिए। जैसा कि 
ठीक ही कहा गया है, समावेशी विकास को प्रदर्शित करने के लिए 
धरोहर संपत्ति की क्षमता, चाहे वह प्राकृतिक हो या सांस्कृति क,  
मूर्त या अमूर्त, का उपयोग किया जाना चाहिए। यह कई तरीकों से 
हासिल किया जा सकता है, पर्यटन उनमें से एक है, जहाँ हमारे 
पास राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य पहले से ही 
मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि वास्तव में कारीगरों 
और शिल्पकारों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, जो नवाचार, अनु-
कूलन को प्रोत्साहित कर सकता है और इससे अंततः आजीविका 
में वृद्धि होगी। 

एसडीजी 11.4 प्राप्त करने के लिए संकेतक 'वित्त पोषण के स्रोत 
(सार्वजनिक और निजी दोनों) द्वारा सभी सांस्कृति क और प्राकृ-
तिक धरोहर के रखरखाव, सुरक्षा और संरक्षण पर कुल प्रति व्यक्ति 
व्यय' पर जोर देता है। क्या आपको लगता है कि सांस्कृति क और 
प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त 
पोषण को एकीकृत करने से हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद 
मिलेगी? आपकी राय में ऐसा करने के तरीके क्या होंगे?

सांस्कृति क और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सार्वजनिक 
और निजी वित्त पोषण को एकीकृत करना एसडीजी 11.4 के 
लक्ष्यों को प्राप्त करने में फायदेमंद साबित होगा। मेरी राय में, इसके 
लिए दो महत्वपूर्ण रास्ते तलाशे जा सकते हैं: एक संरक्षण प्रयासों 
को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग 
करना और दूसरा लोगों को सांस्कृति क विरासत के बारे में शिक्षित 
करना और नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

जिस प्रकार हमने भारत सरकार द्वारा आरंभ और संचालित किए 
गए अन्य मिशनों में देखा है,  जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन या अमृत, 
चुनौती पर काबू पाने या शहरी वातावरण में पहचाने गए मुद्दों को 
संबोधित करने में प्रौद्योगिकी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी 
तरह, कई देशों और संगठनों ने सांस्कृति क धरोहर के संरक्षण और 
संरक्षण में प्रयासों को बनाए रखने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को 
शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली 
(जीआईएस) और ड्रोन सर्वेक्षणों के साथ-साथ शहरों और बड़े क्षेत्रों 
को मैप करने के लिए उपयोग किया जाता है, कई परियोजनाओं 
ने ऐतिहासिक इमारतों और साइटों के अधिक सटीक डिजिटल 
दस्तावेज़ीकरण के लिए एल.आई.डी.ए.आर. (LiDAR) तकनीक 
के उपयोग का भी प्रदर्शन किया है। ये निश्चित रूप से उत्साहजनक 
पहल हैं और इसलिए, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उचित 
निवेश हमारे प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण लगता है।
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एक अन्य मह्त्वपूर्ण घटक सांस्कृति क धरोहर  और उनके महत्व 
के बारे में शिक्षा और जागरूकता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग 
अपने आसपास मौजूद धरोहर या शहर, क्षेत्र, देश या विश्व स्तर पर 
इसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। हमें आसानी से समझ में 
आने वाले ज्ञान देने वाले संसाधन को विकसित करने की आवश्य-
कता है ताकि लोग स्वयं सांस्कृति क विरासत के प्रति स्वामित्व की 
भावना विकसित करने लगें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे 
सुरक्षित  और संरक्षित करने में योगदान दें।

'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम ने स्थानीय विनिर्माण, बाजारों और 
आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के 
लिए प्रोत्साहन दिया है। आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को सही 
मायने में प्राप्त करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने 
के लिए, यह आवश्यक है कि हम ढांचागत हस्तक्षेपों से परे देखें 
और आर्थिक कार्यनीतियों पर समान रुप से ध्यान दें। इस दृष्टिकोण 
से, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में स्थायी पर्यटन क्या 
भूमिका निभाता है?

पर्यटन हर शहर के लिए एक जटिल प्रसंग  है। जबकि यह अर्थ-
व्यवस्था में योगदान देता है,  कई शहरों ने इस तथ्य को स्वीकार 
करना शुरू कर दिया है कि वर्तमान पर्यटन मांगों को एक विचार-
शील तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। अनुसंधान ने संवे-
दनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पर्यटन के गंभीर परिणाम दिखाए 
हैं। यही कारण है कि 'सतत पर्यटन' शब्द गढ़ा गया था जिसमें 
'आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ पर्यटकों 
के अनुभवों में सुधार पर ध्यान देना और मेजबान समुदायों की 
जरूरतों पर कार्य करना शामिल है, जिन्हें आगंतुकों की भांति ही 

महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन 
संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा कहा गया है, "सतत पर्यटन प्राप्त 
करना एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए प्रभावों की निरंतर 
निगरानी की आवश्यकता होती है, जब भी आवश्यक हो निवारक 
और / या सुधारात्मक उपायों को शुरू करना"। इसके अलावा, 
2002 के केप टाउन घोषणापत्र में स्थायी पर्यटन की ओर संकेत 
किया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए अधिक आर्थिक लाभ 
उत्पन्न करता है और मेजबान समुदायों की भलाई को बढ़ाता है, 
काम करने की स्थिति और उद्योग तक पहुँच में सुधार करता है, 
स्थानीय लोगों को उन निर्णयों में शामिल करता है जो उनके जीवन 
और उनके जीवन की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं और सां-
स्कृति क रूप से संवेदनशील हैं, पर्यटकों और मेजबानों के बीच 
सम्मान को प्रोत्साहित करती हैं और अंततः स्थानीय गौरव और 
आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। मेरे विचार से,  ठीक इसके 
बाद से शहरी प्राधिकरणों एवं विशेषज्ञों की भूमिका शुरु होती है 
। सरकार द्वारा उपलब्ध तकनीकी और वित्तीय सहायता उनकी 
पहचान को बरकरार रखते हुए स्थानीय लोग बाजार संबंधों का 
पोषण कर सकते हैं। जैसे जैसे संसार छोटा होता जा रहा है और 
प्रोद्योगिकी से बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं, 
स्थानीय बाजार एक बिचौलिए के बिना फल-फूल सकता है। उचित 
सहायता के द्वारा, वे वित्तीय रुप से अधिक जागरुक और आत्म-
निर्भर  बन सकते हैं।

हालांकि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आरंभ कोविड-19 
महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान देश को सहायता 
प्रदान करने के लिए किया गया है, मै इस बात से सहमत हूँ कि यदि 
हम  अपने शहर की पहचान को  सुरक्षित रखते हुए आत्मनिर्भरता 

बल्लारत, ऑस्ट्रेलिया में शहरी विकास के लिए ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य 
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पर अपना फोकस करते हैं, हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा 
दे सकते हैं, अंततः इस प्रकार हम  स्थानीय आर्थिक विकास में 
योगदान देते हैं। 

मेरे विचार से “आत्मनिर्भरता” के सार को पर्यटन उद्योग के संदर्भ 
में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पर्यटन उद्योग आत्मानिर्भर 
कार्यक्रम के 'अर्थव्यवस्था' स्तंभ को  समर्थन करने वाले क्षेत्रों में से 
एक है। लेकिन, कोविड महामारी में आर्थिक बंद से चुनौतियों का 
सामना करने के बाद, पर्यटन उद्योग को अब एक स्थायी भविष्य 
की ओर बढ़ना चाहिए। हमें गंतव्यों के पुनर्निर्माण, नवाचार और 
निवेश को प्रोत्साहित करने और पर्यटन क्षेत्र पर पुनर्विचार करने के 
लिए व्यापक पर्यटन बहाली  योजना तैयार करने पर ध्यान कें द्रित 

करने की आवश्यकता है। पर्यटन उद्योग और स्थानीय सरकारों को 
स्थानीय व्यवसायों और श्रमिकों के लिए अपने समर्थन तंत्र को 
मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से 

बहाली चरण मे सबसे संवेदनशील स्थलों पर ध्यान देना। ये कार्य 
आवश्यक हैं लेकिन पर्यटन अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक फिर से 
खोलने और इसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, समन्वित 
तरीके से अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि पर्यटन 
सेवाए ँएक दूसरे पर बहुत आश्रित हैं।

स्रोत : ई-गॉव पत्रिका, सितम्बर 2021
हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा 

स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत  सूरत किले में संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

िनज भाषा उन्नति अहै, 
सब उन्नति को मूल

- भारतेन्दु हरीशचन्द्र
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आने वाले समय में हमारे शहरों का प्राकृतिक  आपदाओं की चपेट में आने का बेहद जोखिम रहेगा। साथ ही, तेजी 
से बदलती जलवायु, बेतरतीब शहरीकरण, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण आदि के कारण 
आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होगी। सतत विकास लक्ष्य 11.5 आपदाओं के कारण जीवन और 
संपत्ति के नुकसान को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन के लिए कहता है। इस संबंध में अपने प्रमुख बिंदुओं 
को साझा करते हुए, डॉ शैलेश कु मार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी 
संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने ई-गवर्नेंस पत्रिका के लिए एक विशेष साक्षात्कार में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान 
के साथ बातचीत की।
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एसडीजी 11.5 मौतों की संख्या और आपदाओं से प्रभावित लोगों 
की संख्या को कम करने पर कें द्रित है, विशेष रूप से पानी से 
संबंधित। क्या आप आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में बीएम-
टीपीसी के कार्य के व्यापक क्षेत्रों और एसडीजी 11.5 को प्राप्त 
करने में इसके योगदान के बारे में विस्तार से बता सकते हैं?

बीएमटीपीसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (आ. और 
श.का.मं.), भारत सरकार के तहत एक प्रचार परिषद, आपदा 
प्रतिरोधी प्रथाओं सहित लागत प्रभावी और सतत  निर्माण सामग्री 
और निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। 
1990 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएमटीपीसी अनुसंधान और 
इसके क्षेत्र स्तर के अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने के लिए 
एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान के रूप में काम करता है। हाल 
ही में, बीएमटीपीसी निर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन लाने के 
लिए उभरती हुई निर्माण प्रणालियों पर भी काम कर रहा है जो 
संसाधन-कुशल, जलवायु-लचीला, आपदा-प्रतिरोधी और फास्ट 
ट्रैक हैं।

भारत, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, गरज जैसे कई प्राकृतिक 
खतरों के संपर्क  में होने के कारण, न केवल नीति स्तर पर बल्कि 
घास पर भी आपदा-प्रतिरोधी डिजाइन और प्रथाओं, सामग्रियों 
और प्रणालियों को शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण है- जड़ स्तर। 
देश के जोखिम प्रोफाइल के बारे में ज्ञान का प्रसार और जागरू-
कता फैलाना और आपदा की तैयारी और रोकथाम की दिशा में 
क्षमता निर्माण करना भी आवश्यक है।

बीएमटीपीसी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक भारत 
की संवेदनशीलता  एटलस का प्रकाशन है जो विभिन्न क्षेत्रों में 
होने वाली भूकंप, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं की 

अपेक्षित तीव्रता को इंगित करते हुए मैप किए गए सभी संवेदन-
शील क्षेत्रों की जानकारी देता है। भारत के खतरनाक मानचित्रों के 
अलावा, एटलस में प्रत्येक राज्य और कें द्र शासित प्रदेश के नक्शे 
भी शामिल हैं, जिससे जिला स्तर तक संवेदनशीलता का संकेत 
मिलता है। संवेदनशीलता एटलस सभी राज्यों और कें द्र शासित 
प्रदेशों (यूटी) के लिए राज्य-वार खतरों के नक्शे और जिले-वार 
क्षति जोखिम तालिकाए ंदर्शाता है। एटलस में दी गई जानकारी 
और डेटा का उपयोग राज्यों के अलग-अलग जिलों के लिए किसी 
खतरे की संभावित घटना के लिए नुकसान परिदृश्य तैयार करने 
और किसी भी घटना के लिए समुदाय को तैयार करने के लिए 
उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

एटलस ने सरकार की आपदा-पूर्व रोकथाम और शमन कार्यनीति 
के लिए सक्रिय रूप से एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य किया 
है। 2011 की जनगणना पर आधारित भारत की संवेदनशीलता 
एटलस (2019) का तीसरा संस्करण भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 
2 मार्च, 2019 को जारी किया गया था, और यह https://vai.
bmtpc.org पर डिजिटल रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा, 
बीएमटीपीसी ने प्राकृतिक खतरों, जैसे भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, 
और बाढ़  के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए 
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और स्कू ल ऑफ प्लानिंग एडं 

डॉ शैलशे कु मार अग्रवाल
कार्यकारी निदेशक, भवन निर्माण सामग्री 
और प्रौद्योगिकी सवंर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)

आपदा जोखिम को कम करना  
और जीवन को बचाना

संवेदनशीलता एटलस सभी राज्यों और 
कें द्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए राज्य-
वार खतरों के नक्शे और जिले-वार क्षति 
जोखिम तालिकाए ँउपलब्ध कराता है।
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आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के सहयोग से भारत की संवेदनशीलता 
एटलस पर एक ई-कोर्स शुरू किया है। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा 
प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आपदा प्रतिरोधी निर्माण 
और विकास के लिए भविष्य के कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों 
में भारत की संवेदनशीलता एटलस के खंडों को शामिल करने की 
सलाह दी जा रही है।

बीएमटीपीसी ने हितधारकों के जुड़ाव के स्तर में सुधार लाने और 
आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सूचना के प्रसार को बढ़ाने 
के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया है?

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक 
देश के भीतर क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना है। 
बीएमटीपीसी नियमित आधार पर साहित्य, दिशानिर्देश, नियमा-
वली प्रकाशित कर रहा है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रदर्शनी 
आयोजित करता है। साथ ही अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला-
ओं, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य विभागों के सहयोग से पेशेवरों 
के साथ-साथ कारीगरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की दिशा में देश के आम आदमी 
को सशक्त बनाने के लिए, बीएमटीपीसी ने आईआईटी कानपुर 
के साथ मिलकर 32 भूकंप टिप्स प्रकाशित की हैं, जिसमें भूकंप 
प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण के सभी पहलुओं को समझने में 
आसान भाषा में शामिल किया गया है। भूकंप टिप्स का विभिन्न 
स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और इसे नियमित 
रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा 
है। साथ ही, आईआईटी कानपुर छात्रों के लिए भूकंप टिप्स पर 

वार्षिक रूप से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित करता है। यह भूकंप 
पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और परिचालित दस्तावेजों में 
से एक है।

शहरी प्रबंधकों तक पहुंचने के लिए, बीएमटीपीसी आवासन और 
शहरी कार्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडी-
पी) के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक पुस्तिका 
प्रकाशित की है जो जोखिम-संवेदनशील योजना की दिशा में शहरी 
प्रबंधकों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता 
है और आपदाओं की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और भलाई 
सुनिश्चित करता है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, एक प्रौद्योगिकी 
उप-मिशन स्थापित किया गया है जो न केवल नवीन और हरित 
प्रौद्योगिकियों की सुविधा प्रदान करता है बल्कि आपदा प्रतिरोधी 
प्रौद्योगिकियों को तैनात करने में राज्यों/शहरों की सहायता भी 
करता है। राज्य सरकारों को पेशेवरों और कारीगरों सहित जोखिम 
प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
पीएमएवाई(यू) के तहत सभी घरों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भू-
स्खलन आदि के खिलाफ संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय 
भवन कोड और भारतीय मानक ब्यूरो के अन्य प्रासंगिक ब्यूरो के 
अनुरूप हैं।

बीएमटीपीसी ने बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान 
(बीआईपीएआरडी) और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 
(बीएसडीएमए) के लिए इंजीनियरों और वास्तुकारों के प्रशिक्षण 

टनल फॉर्मवर्क  का उपयोग कर मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन
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के लिए आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन 
और निर्माण पर एक मानकीकृत पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित 
की है। बीआईपीएआरडी, पटना में क्षमता निर्माण के लिए विशे-
षज्ञों के साथ साल भर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सभी नए ढांचों के निर्माण से आपदा जोखिम में कमी  की जा 
सकती है जो कि जोखिम प्रतिरोधी हैं और मौजूदा संरचनाओं की 
रेट्रोफिटिंग करते हैं। बीएमटीपीसी ने स्कू ल और अस्पताल सहित 
लाइफलाइन संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग शुरू की। रेट्रोफिटिंग के 
दौरान, विभिन्न रेट्रोफिटिंग और सुदृढ़ीकरण तकनीकों के बारे में 
ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरों, वास्तुकारों और 
कारीगरों के लिए साइट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए 
जा रहे हैं।

भूकंपों के संबंध में, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से मौजूदा 
भवनों की एक सूची तैयार करने की आवश्यकता है और संवेद-
नशील संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें फिर से लगाने की 
आवश्यकता है। बीएमटीपीसी ने रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग पर दि-
शानिर्देश प्रकाशित किए हैं जो व्यक्तियों को चिनाई और आरसीसी 
भवनों के नुकसान के जोखिम के स्तर का पता लगाने में मदद 
करता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो में भी शामिल है।

भविष्य की घटनाओं में जानमाल के नुकसान के प्रति आपदा 
जोखिम में कमी और जीरो टॉलरेंस की दिशा में एक कदम के रूप 
में, यह उचित समय है कि सभी नए विकास बहु-खतरे प्रतिरोधी 
हों और मौजूदा कमियों वाली संरचनाओं को वांछित प्रदर्शन स्तर 
तक मजबूत किया जाए ताकि भविष्य के झटके सुरक्षित रूप से 
झेल सकें ।

आपदा जोखिम को कम करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है। इस संबंध में, आपदा तैयारियों को बढ़ाने और 
शमन उपायों को मजबूत करने के लिए बीएमटीपीसी द्वारा प्रचारित 
निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों में नवीन दृष्टिकोण क्या 
हैं?

	z प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम -3 डी प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक
	z प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली- साइट पर इकट्ठे  किए गए 

प्रीकास्ट घटक,
	z लाइट गेज स्टील फ्रे म सिस्टम (एलजीएसएफ) और प्री-इंजी-

नियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम
	z प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम,
	z अखंड कंक्रीट निर्माण
	z स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क  सिस्टम

इन अभिनव प्रणालियों को भारत के विभिन्न राज्यों में छह लाइट 
हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) के निर्माण के माध्यम से प्रदर्शित 
किया जाता है जहाँ बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ 
1000+ घरों का निर्माण किया जा रहा है। इन लाइट हाउस परियो-
जनाओं को बड़े पैमाने पर नागरिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने 

और साइट पर सीखने, बहु-हितधारक परामर्श, समाधान के लिए 
विचार खोजने, सीखने, प्रयोग करने और नवाचार को प्रोत्साहित 
करने के लिए तकनीकी जागरूकता पैदा करने के लिए लाइव प्र-
योगशालाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे भारतीय 
संदर्भ में जीएचटीसी-इंडिया के तहत विश्व स्तर पर पहचानी गई 
नवीन प्रौद्योगिकियों  को मुख्यधारा में लाया जा सके। ।

जीएचटीसी-इंडिया: लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत टेक्नोग्राहियों 
के नामांकन के लिए एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया गया 
था। टेक्नोग्राही अभिनव और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के परिवर्तन 
एजेंट हैं जो देश में इसे अपनाने और प्रतिकृति के लिए निर्माण क्षेत्र 
में प्रौद्योगिकी संक्रमण लाएगँे। वे आत्मानिर्भर भारत के विजन को 
पूरा करने के लिए नए शहरी भारत के लिए शहरी परिदृश्य को 
बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। एलएचपी में नवीन 
प्रौद्योगिकियों के उपयोग के विभिन्न चरणों के साथ-साथ ऑफ-
साइट कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/
मॉड्यूल आदि पर परामर्श के माध्यम से प्रौद्योगिकीग्राहियों को 

ऑनसाइट गतिविधियों के माध्यम से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों 
से अवगत कराया जाएगा।

ये उभरती हुई निर्माण प्रणालियाँ आपदा-लचीला संरचनाओं के 
निर्माण और क्षमता निर्माण में भी मदद करेंगी, बीएमटीपीसी ने 
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और स्कू ल ऑफ प्लानिंग एडं 
आर्किटेक्चर (एसपीए), नई दिल्ली के सहयोग से एन.ए.वी.ए-
.आर.आई.टी.आई.एच. (न्यू,एफोर्डेबल, वैलिडेटिड, रिसर्च इनोव-े
शन टेक्नोलॉजीज फॉर इण्डियन हाउसिंग): इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन 
टेक्नोलॉजीज पर सर्टिफिकेट कोर्स। इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ 
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी, 2021 को 
वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के माध्यम से छह स्थानों पर लाइट हाउस 
परियोजनाओं की आधारशिला रखने के दौरान किया गया था। 
पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं:

पेशेवरों को आवास के लिए दुनिया भर में उपयोग की जा रही 
नवीनतम सामग्रियों और तकनीकों से परिचित कराए।ं

गणुों, विनिर्देशों, प्रदर्शन, डिजाइन और निर्माण पद्धतियों के 
संदर्भ में सामग्री और प्रौद्योगिकियों की कला की स्थिति के बारे में 
जागरूकता प्रदान करें ताकि पेशेवर इन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के 

टेक्नोग्राही अभिनव और टिकाऊ 
प्रौद्योगिकियों के परिवर्तन एजेंट हैं जो 
देश में इसे अपनाने और अनुसरण के 
लिए निर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन 
लाएगँे।
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अभ्यास में सफलतापूर्वक नियोजित कर सकें ।

निष्पादित परियोजनाओं के लिए एक्सपोजर प्रदान करें जहाँ ऐसी 
सामग्री और प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया है।

पाठ्यक्रम को छात्रों सहित पेशेवरों द्वारा बहुत अच्छी तरह से ग्रहण 
किया गया है और जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत के बाद से, 
700 से अधिक पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए छह ऑनलाइन 
बैच आयोजित किए गए हैं।

केवल मजबूत और लचीले भवनों के निर्माण के अलावा, जान-
माल के नुकसान को कम करने के लिए एक प्रभावी आपातकालीन 
प्रबंधन कार्यनीति पर आपके क्या विचार हैं?

विशाल जनसंख्या आधार और विविध भू-जलवायु परिस्थितियों 
वाला भारत असंख्य प्राकृतिक खतरों और संबंधित जोखिमों के 
प्रति संवेदनशील है। प्राकृतिक खतरों को मोटे तौर पर भू-भौति-
कीय खतरों (भूकंप, भूस्खलन और सुनामी), जल विज्ञान संबंधी 
खतरों (बाढ़), मौसम संबंधी खतरों (चक्रवात और तूफानी लहरों) 
और जलवायु संबंधी खतरों (तूफान) में वर्गीकृत किया जा सकता 
है जो भारत में एक सामान्य घटना है। भारतीय उपमहाद्वीप, दुनिया 
का सबसे अधिक आपदा-प्रवण क्षेत्र होने के कारण, 57 प्रतिशत 
भूमि भूकंप की चपेट में है, 18 प्रतिशत भूमि उच्च पवन वेग (55 
और 50 मीटर / सेकंड), 7.3 प्रतिशत भूमि संवेदनशील है। बाढ़ 
के लिए, 18 राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में 12.6 प्रतिशत भूमि भूस्ख-
लन की चपेट में है। ये प्राकृतिक आपदाए ँआपदाओं में बदल जाती 
हैं, जिससे समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होता 
है, जिससे जान-माल की हानि होती है। भले ही भेद्यता देश के एक 
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इस 

बात पर जोर देते हैं कि तैयारी और रोकथाम अभिन्न हैं।

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, 
आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति, 2009 और राष्ट्रीय आपदा 
प्रबंधन योजना, 2016 और मॉडल भवन उप-नियम 2016 हैं।

प्रौद्योगिकी और विज्ञान एक ऐसा घटक  है जो आपदाओं की 
समय पर निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करता है। हालाँकि, मुझे 
लगता है कि देश के सतत और लचीले विकास के लिए आपदा-
जोखिम में कमी को मुख्य धारा में लाने के लिए देश के शहर और 
योजना कानून में विधायी संशोधन लाने की आवश्यकता है। मास्टर 
प्लान क्षेत्र विकास नियमों में भी संशोधन की जरूरत है। योजना-
कारों को जोखिम-संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण और 
तकनीकी-कानूनी व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। 
छोटे शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के उप-नियमों 
के निर्माण में भी सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल करने की 
आवश्यकता है। ये सुरक्षा आवश्यकताए ँ नए भवनों और पुराने 
भवनों के विस्तार पर लागू होनी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय 
के अधिकारियों को ऐसी इमारतों के निरीक्षण में अपने नियंत्रण 
का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना समय की आवश्यकता 
है। बड़ी संख्या में लोगों- स्कू लों, अस्पतालों, असेंबली हॉल, पानी 
की टंकियों, टावरों, टेलीफोन एक्सचेंजों, दमकल कें द्रों और पुलिस 
और प्रशासन के मुख्यालयों के उपयोग और सुरक्षा के लिए महत्व-
पूर्ण इमारतों के जोखिम प्रतिरोध को उन्नत करने के लिए भी कानून 
की आवश्यकता है।

स्रोत: ई-गॉव पत्रिका, अक्टूबर 2021
हिंदी अनुवाद: मो.शाकिब

हिन्दी बोलचाल की  
महाभाषा है।

- जॉर्ज ग्रियर्सन
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प्रो. दिनशे महेता 
कार्यकारी निदेशक,  
जल और स्वच्छता कें द्र, 
सी.आर.डी.एफ.

प्रो. मीरा महेता
कार्यकारी निदेशक,  
जल और स्वच्छता कें द्र, 
सीआरडीएफ

चूंकि शहरों को सतत बनाने में जीवन की गणुवत्ता  की महत्वपूर्ण 
भूमिका होती है, इसलिए दुनिया भर की सरकारें संयुक्त राष्ट्र के 
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 11.6 के अनुरूप कड़े कदम 
उठा रही हैं ताकि विशेष रूप से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाया 
जा सके और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया जा सके। प्रो. 
दिनेश मेहता और प्रो. मीरा मेहता, कार्यकारी निदेशक, जल और 
स्वच्छता कें द्र, सीआरडीएफ ने ई-गवर्नेंस पत्रिका के लिए एक 
विशेष साक्षात्कार में इस विषय पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।

पी.ए.एस. का उपयोग करते हुए शहरी 
जल और स्वच्छता का प्रबंधन करना
कृपया विस्तार से बताए ँकि कैसे परफॉर्मेंस (पी.ए.एस.) ने भारत 
में शहरी स्थानीय निकायों में शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता 
सेवाओं के मापन में सुधार किया है और अब तक इससे क्या लाभ 
हुआ है?

यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, जल आपूर्ति उपयोगिताओं का मू-
ल्यांकन आमतौर पर प्रदर्शन बेंचमार्किंग ढाँचे का उपयोग करके 
किया जाता है। अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन (एडब्ल्युड-
ब्ल्युए), इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन (एडब्ल्युए), और विश्व बैंक 
के जल और स्वच्छता उपयोगिताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग 
नेटवर्क  (आईबीएनईटी) द्वारा कुछ उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। 
मेहता एट एल (2013)1 द्वारा बेंचमार्किंग दृष्टिकोण की समीक्षा 
देखें। इस अनुभव ने भारत में पानी और स्वच्छता सेवा वितरण के 
आकलन हेतु सबक लेने के लिए एक समृद्ध आधार प्रदान किया।

हालाँकि, इन रूपरेखाओं को सीधे भारतीय संदर्भ में लागू करना 
संभव नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय शहरों में जलापूर्ति 
सेवाए ँआम तौर पर रुक-रुक कर होती हैं, अक्सर बिना मीटर के 
और बड़ी संख्या में गरीब उपभोक्ता साझा कनेक्शन पर निर्भर होते 
हैं। भारत के कई शहरों में सीवर नेटवर्क  नहीं है लेकिन ऑनसाइट 
स्वच्छता सुविधाए ँहैं। सीवरेज सिस्टम के लिए विकसित किए गए 
विशिष्ट बेंचमार्क  ऐसी स्थितियों में काम नहीं करते हैं।

इसी संदर्भ में सीईपीटी विश्वविद्यालय द्वारा शहरी जल आपूर्ति 
और स्वच्छता सेवाओं के लिए एक प्रदर्शन मूल्याँकन प्रणाली 
(पीएएस) स्थापित की गई थी। जब कार्यक्रम शुरू किया गया था, 
शहरी भारत में पानी और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच व्यापक 
थी, लेकिन गरीब परिवारों के लिए सेवा स्तर, गणुवत्ता और सेवा 
कवरेज के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इन सेवाओं के बारे 
में विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी की कमी के कारण अक्सर 
संसाधनों का गलत आबंटन होता है। यह आकलन करना मुश्किल 
था कि क्या नए निवेश से अक्सर सेवा के स्तर और गणुवत्ता में 
सुधार होता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार के जवाहरलाल 
नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 
2005-2010 के दौरान पानी और स्वच्छता में 50,000 करोड़ 
रुपये (7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के बावजूद, इस 
निवेश से शहरों में सेवा स्तरों में सुधार कैसे हुआ, इस बारे में बहुत 
कम जानकारी है। 

2009 में, महाराष्ट्र और गजुरात के दो राज्यों के सभी शहरों को 
कवर करने के लिए शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए प्रद-
र्शन मूल्यांकन प्रणाली (पीएएस) स्थापित की गई थी। हमने शहरी 
जल और स्वच्छता सेवाओं के आकलन के लिए एक विश्वसनीय 
और टिकाऊ प्रणाली विकसित करने के लिए राज्य और स्थानीय 
सरकारों के साथ काम किया। प्रदर्शन मापन के संकेतक राज्य स्तर 
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पर और शहरों में अध्ययन और हितधारक परामर्श के माध्यम से 
विकसित किए गए थे। इस ढाँचे को भी भारत सरकार की सेवा 
स्तर बेंचमार्क  (एसएलबी) पहल के साथ जोड़ा और बनाया गया 
था। इस जानकारी को होस्ट करने के लिए एक समर्पित वेब प्लेट-
फॉर्म (www.pas.org.in) बनाया गया था। 

पी.ए.एस. पोर्टल का उपयोग छह भारतीय राज्यों-गजुरात, महारा-
ष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और असम के 1000 से अधिक 
शहरों के साथ-साथ भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के 100 
शहरों द्वारा किया गया है। इसने इन शहरों को जल आपूर्ति, स्व-
च्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के सेवा वितरण प्रदर्शन 
को ट्रैक करने में सहायता की है। कई शहरों ने भी अपना निवेश 
कार्यक्रम तैयार करने के लिए पी.ए.एस. का उपयोग किया है।

सेवा स्तरीय बेंचमार्क  का प्रकाशन 13वें और 14वें वित्त आयोगों 
द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन अनुदान से जुड़ा था। इसने शहरों और 
राज्य सरकारों को इस ढाँचे को अपनाने और इसका उपयोग जारी 
रखने के लिए एक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। 15वें वित्त आयोग 
ने भी अनुदान प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में इसे 
अनिवार्य कर दिया है।

आपकी राय में, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को 
बढ़ाने और सुधारने के लिए प्रोग्रामेटिक, स्ट्रक्चरल, रेगलुेटरी या 
लीगल जैसे किस प्रकार के बदलावों की आवश्यकता है? 

2050 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 800 मिलियन होने 
की उम्मीद है। अनुमान है कि शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए 39 
ट्रिलियन रुपये के निवेश की आवश्यकता है। वित्त की इस मात्रा 
को जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। यह आंशिक रूप से संरचना-
त्मक मुद्दों के कारण है। यह तर्क  दिया गया है कि 74वां संविधान 
संशोधन अधिनियम (सीएए), राजनीतिक विकें द्रीकरण सुनिश्चित 
करने में सफल रहा है लेकिन वित्तीय विकें द्रीकरण में सफल नहीं 
हुआ है। इसलिए, नगरपालिकाओं को सरकार के तीसरे क्षेत्र के 
रूप में मान्यता देने के बावजूद, राज्य सरकारें नगरपालिकाओं को 
कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियां देने के लिए अनिच्छु क रही हैं। 
राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), जिन पर इसकी पहचान करने का 
आरोप लगाया गया था, वे भी बहुत सफल नहीं रहे हैं। 

विश्व स्तर पर, शहर आम तौर पर अंतर-सरकारी हस्तांतरण 
(आईजीटी), अपने स्वयं के संसाधनों जैसे करों और उपयोगकर्ता 
शुल्क और उधार के माध्यम से बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण करते 
हैं। हालाँकि, भारत में आईजीटी की सीमा जीडीपी का केवल 0.45 
प्रतिशत है, जबकि कई विकासशील देशों में यह चार से छह प्रति-
शत है।  इसके बाद के कें द्रीय वित्त आयोगों ने यूएलबी का आबंटन 
बढ़ा दिया है, नवीनतम 15 वें वित्त आयोग ने यूएलबी को अनुदान 
में 1.5 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यह आबंटन लगभग 
87,000 करोड़ रुपये के पिछले आबंटन से वृद्धि दर्शाता है जो 
14वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए किया गया 
था। 15वें वित्त आयोग द्वारा यूएलबी के हाथों में अधिक धनराशि 

वाई सीवजे ट्रीटमेंट प्लांट महाराष्ट्र
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महत्वपूर्ण है, खासकर छोटे शहरों के लिए, जिनकी अपनी आय के 
अपर्याप्त स्रोतों के कारण अनुदान पर निर्भरता काफी अधिक है।

15वें वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के लिए सुझाए गए कुछ 
प्रमुख सुधार महत्वपूर्ण हैं। ये वार्षिक खातों और सेवा-स्तरीय बें-
चमार्क  का समय पर प्रकाशन कर रहे हैं। पीएएस पोर्टल एस.एल.
बी. के प्रकाशन का समर्थन करेगा। सिटी फाइनेंस पोर्टल, जहाँ 
यूएलबी को लेखा परीक्षित खातों को प्रकाशित करने की आव-
श्यकता होती है, पारदर्शिता को सक्षम करेगा और भविष्य के लिए 
धन उगाहने हेतु बाजार को उत्प्रेरित करेगा, जैसे कि नगरपालिका 
बांड जारी करना।

15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए अन्य सुधारों में संपत्ति कर के 
लिए न्यूनतम दरों को अधिसूचित करना और संपत्ति कर संग्रह में 
वार्षिक वृद्धि दिखाना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय 
शहरों में कुल नगरपालिका राजस्व के रूप में संपत्ति कर का हिस्सा 
सबसे कम है, जिसका अर्थ है कि भारत के शहरों ने संपत्ति कर 
की पूरी क्षमता का ‘उपयोग’ नहीं किया है। कई राज्यों में वार्षिक 
दर योग्य मूल्य के बजाय ‘पूंजी’ मूल्य के आधार पर संपत्ति कर 
लगाने के लिए धीरे-धीरे बदलाव आया है। यह संपत्ति कर संग्रह में 
आवश्यक उछाल ला सकता है क्योंकि शहरों में संपत्ति के मूल्यों 
में वृद्धि होती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार जल आपूर्ति सेवाओं के लिए उपयु-
क्त उपयोगकर्ता शुल्क लगाना है। अक्सर यह तर्क  दिया जाता है 
कि बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजीगत धन अनुदान से आ सकता है, 
बुनियादी ढाँचे के संचालन और रखरखाव को यूएलबी के अपने 
संसाधनों से वित्त पोषित किया जाना है। उपयोगकर्ता शुल्क, वर्त-
मान में परिचालन लागत का केवल एक हिस्सा कवर करते हैं। यह 
महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता शुल्क या स्थानीय स्वयं के संसाधन 
कम से कम संचालन और रखरखाव की पूरी लागत को कवर करें। 

भारत में, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को अप्रत्यक्ष करों के एक 
बड़े सुधार के रूप में सराहा गया है, जिससे बड़ी संख्या में करों को 
अपनी छत्रछाया में लाया जा रहा है और राज्यों में एकरूपता लायी 
जा रही है। हालाँकि, जीएसटी के कारण यूएलबी पर प्रतिकूल 

प्रभाव पड़ा है क्योंकि इसने स्थानीय निकाय कर के रूप में , प्रवेश 
कर, विज्ञापन कर,  लेखा-आधारित चुंगी सहित, चुंगी जैसे राजस्व 
के अपने स्वयं के स्रोतों को बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों की 
स्वतंत्र शक्ति को छीन लिया है। । कई विद्वानों द्वारा यह सुझाव 
दिया गया है कि यूएलबी को जीएसटी से राजस्व का एक विशिष्ट 
हिस्सा प्राप्त करना चाहिए।

क्या आप कृपया इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि जल और 
स्वच्छता कें द्र शहरों में एसडीजी 11.6 को स्थानीय बनाने और 
समग्र रूप से भारत में एसडीजी 11 एजेंडा प्राप्त करने में कैसे 
योगदान दे रहा है? 

संक्रमण को रोकने से लेकर मानसिक और सामाजिक कल्याण को 
सुधारने और बनाए रखने तक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित स्वच्छता 
आवश्यक है। जबकि एसडीजी 11.6.1 “शहरों द्वारा उत्पन्न कुल 
नगरपालिका कचरे में से नियंत्रित सुविधाओं द्वारा एकत्रित और 
प्रबंधित नगरपालिका ठोस कचरे के अनुपात" को संदर्भित करता 
है, एसडीजी 6.2 में  अन्य कचरे को शामिल  करने के लिए इसके 
क्षेत्र को विस्तारित करने की आवश्यकता है।

इसी संदर्भ में सीडब्ल्यूएएस ने "सैन-बेंचमार्क " 2 की अवधारणा 
विकसित की है। शहरी भारत में ऑनसाइट और मिश्रित स्वच्छता 
प्रणालियों का व्यापक प्रचलन है। सैन-बेंचमार्क  पारंपरिक सीवरेज 
सिस्टम के साथ-साथ ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों पर कब्जा 
करके शहर भर में स्वच्छता के प्रदर्शन मूल्याँकन के लिए एक नया 
ढाँचा है। यह एक जमीनी स्थिति की अधिक यथार्थवादी तस्वीर 
को इंगित करता है और साथ ही स्थानीय स्तर पर सुधार क्षेत्रों की 
पहचान की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत और अन्य विका-
सशील देशों में एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए एक महत्वपूर्ण 
संकेतक है जहाँ ऑन-साइट स्वच्छता  प्रमुखतरीका है।

शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, पी.ए.एस. ढाँचा "नगरपा-
लिका ठोस कचरे के संग्रह की दक्षता" पर जानकारी प्रदान करता 
है। यह संकेतक उपचार और/या निपटान स्थलों पर एकत्र किए 
गए कचरे की कुल मात्रा को दर्शाता है। यह प्रासंगिक है क्योंकि यह 
कचरे की मात्रा का एक बड़ा हिस्सा है जिसका उपचार/निपटान 
किया जा सकता है।

एक अन्य पीएएस संकेतक "नगरपालिका ठोस कचरे के पृथक्क-
रण की सीमा" है। यह संकेतक कचरे के पृथक्करण को दर्शाता 
है, आमतौर पर सूखे और गीले कचरे के रूप में, लेकिन आदर्श 
रूप से बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के रूप में। 
अलग किया गया कचरा कचरे के उपचार, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक 
निपटान में अधिक क्षमता को सक्षम बनाता है। "प्रसंस्कृ त / पुन-
र्नवीनीकरण नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की सीमा" का संकेतक, 
अपशिष्ट की मात्रा को मापता है जिसे उपचार संयंत्र में पुनर्नवीनी-
करण या संसाधित किया जाता है।

इस प्रकार, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट पर पीएएस संकेतक 

पी.ए.एस. पोर्टल का उपयोग छह 
भारतीय राज्यों- गजुरात, महाराष्ट्र, 
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और 
असम में 1000 से अधिक शहरों द्वारा - 
स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों में भी 
किया गया है।
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एसडीजी 6 और एसडीजी 11 के स्थानीयकरण के लिए एक 
आधार प्रदान करते हैं। हमने पीएएस प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी 
के आधार पर शहर के स्तर पर एसडीजी 6.2 को मापने के लिए 
दृष्टिकोण भी विकसित किया है।

शहरी स्वच्छता क्षेत्र में एक अग्रदूत के रूप में, संकेतक और रिपोर्ट 
तैयार करते समय विशेष रूप से डेटा संग्रह के संबंध में आपको 
किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? शहरी जल और 
स्वच्छता सेवाओं में डेटा संग्रह प्रणाली में सुधार के लिए आप किन 
नवीन प्रथाओं की सिफारिश करेंगे?

पीएएस कार्यक्रम भारत में जल और स्वच्छता क्षेत्र में डेटा की 
संस्कृति  बनाने के लिए एक प्रारंभिक शुरुआत थी। यह भारत में 
पहली बेंचमार्किंग परियोजना थी जिसे बड़े पैमाने पर लाग ूकिया 
गया था। इस परियोजना को शुरू में गजुरात और महाराष्ट्र राज्यों 
के सभी 400+ शहरों में लागू किया जाना था।

प्रारंभिक वर्षों में, डेटा संग्रह की कई चुनौतियाँ थीं। शहरों के पास 
प्रासंगिक जानकारी थी, लेकिन इसे विभिन्न फाइलों में दबा दिया 
गया था। जानकारी हासिल करने के लिए पीएएस टीम को एक 
शहर में दो से तीन दिन बिताने पड़े। पीएएस पोर्टल का उपयोग 
करने के लिए यूएलबी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने 
के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज 
(टीसीएस) के साथ उद्योग-अकादमिक साझेदारी ने हमें पीएएस 
के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने में 
सक्षम बनाया। सत्यापन जांच के साथ इसके डिजाइन ने नियमित 
वार्षिक अपडेट के लिए छोटे शहरों में भी इसके उपयोग को सक्षम 
बनाया है।

आज, भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत छह राज्यों (गजुरात, 
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और असम) के लगभग 
1000 शहर और शहर इस ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग जल 
आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के स्व-मूल्याँकन के लिए करते हैं। 
प्रति शहर दो से तीन दिन में यूएलबी अधिकारी दो से तीन घंटे में 
पोर्टल पर जानकारी दर्ज करते हैं। राज्य और स्थानीय स्तर पर 

बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा 
करने से इसके उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। पीएएस 
टीम बेंचमार्किंग पर राज्य और स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की 
क्षमता निर्माण करती है और उन्हें डेटा इनपुट और क्वेरी-आधारित 
विश्लेषण के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग में प्रशिक्षित 
करती है। पोर्टल सूचना की विश्वसनीयता का भी आकलन करता 
है। इसके आधार पर डेटा की गणुवत्ता में सुधार के लिए नियमित 
और निरंतर प्रयासों की भी आवश्यकता है।

पीएएस जानकारी का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया 
जाता है। पीएएस पोर्टल शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं 
के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक प्रदान करता है। यह प्रदर्शन मू-
ल्यांकन और सुधार के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन 
टूल भी होस्ट करता है। यूडब्ल्युएसएस डेटा, उपकरण और अनु-
संधान प्रकाशनों का उपयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा नीतिगत 
हस्तक्षेप, सुधार कार्यों, अनुसंधान, विनियमों, वित्त पोषण आदि 
जैसे उद्देश्यों के लिए किया गया है। राष्ट्रीय, राज्य और शहर की 
सरकारी एजेंसियों ने इस जानकारी का उपयोग विभिन्न नीतिगत 
हस्तक्षेपों और सुधार कार्यों के लिए राज्य और शहर के स्तर पर 
किया है।  नियामक अनुपालन का आकलन करने में नियामक 
पीएएस जानकारी का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 
सीएजी ऑडिट रिपोर्ट ने पीएएस डेटा के माध्यम से सेवा वितरण 
में निवेश के प्रभाव का आकलन किया था।

पीएएस कार्यक्रम ने प्रदर्शन मूल्याँकन की संस्कृति  बनाने में मदद 
की है। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है क्योंकि डेटा में रुचि और 
विश्वास धीरे-धीरे बनता है। पीएएस ढाँचे के आवासन और शहरी 
कार्य मंत्रालय से प्रदर्शन संकेतकों और मान्यता के उपयोग पर वित्त 
आयोगों की सिफारिशों ने इस संस्कृति  को देश भर में फैलाने में 
मदद की है। एसडीजी निगरानी के लिए पीएएस सूचना के उपयोग 
को प्रदर्शित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

स्रोत: ई-गॉव पत्रिका, नवम्बर 2021
हिंदी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा
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हृदय की कोई भाषा नहीं है,
हृदय-हृदय से बातचीत करता है
और िहन्दी हृदय की भाषा है।

- महात्मा गांधी

 

 

  

राष्ट्रीय नगर कायय संस्थान 
(आवासन एवं शहरी कायय मंत्रालय का एक स्वायत्त ननकाय) 

मैं संस्थान के समस्त कायो को राजभाषा हहदंी में करने एव ं
हहदंी का प्रचार- प्रसार करने का संकल्प लेने के साथ ही 
आप सबका आह्वान करता ह ूँ कक आप सभी अपना 
अधिकाधिक कायय हहदंी में करके ववश्व हहदंी हदवस को साथयक 
बनाएूँ। 
 

हहतेश वैद्य  
ननदेशक, रा.न.का.सं. 

 

 



गरीबी का अंत

भुखमरी 
समाप्त 
करना

स्वस्थ 
जीवन एवं 
आरोग्य

गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा

लैंगिक 
समानता

शुद्ध जल एवं 
स्वच्छता

किफायती एवं 
स्वच्छ ऊर्जा

असमानता 
में कमी

सतत  शहर 
एवं समुदाय

सतत 
उपभोग एवं 
उत्पादन

जलवायु 
कार्रवाई 

पानी में 
जीवन

भूमि पर 
जीवन

शाति, न् याय 
और सुदृढ़ 
संस्थान

लक्ष्यों के लिए 
साझेदारियाँ 

उद्योग, 
नवाचार और 
अवसंरचना

सम्मानजनक 
कार्य और 
आर्थिक विकास

jk’Vªh; uxj dk;Z laLFkku

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान 
प्रथम तल, कोर-4 बी, भारत पर्यावास कें द्र 

लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
फोन:011-24617517, 24617543, 24617595

वेबसाइट : www.niua.org

सतत  
शहरीकरण: 
नए शहरी भारत की  

ओर अग्रसर


